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प्रकाशकीय 


सहकारिता के महत्व एव उपयोगिता के विषय' मे कुछ कहने की आवश्य- 
कता नही है। सब जानते है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है शोर बिना पारस्परिक 
सहयोग के न उसका जीवन चल सकना सभव, है, न समाज का श्रस्तित्व ही 
रह सकता है । समाज का उद्ं श्य कुछ भी हो, उसकी पूत्ति मनुष्यो के सामूहिक 
प्रयत्त से ही हो सकती है । 

सहकारिता का विधिवत्‌ प्रयास ससार के अनेक देशो मे हो रहा है। कही- 
कही तो उसका आदोीलन प्रौढावस्था को प्राप्त हो गया है | हमारे देश मे भी 
उसका श्रीगणेश हो चुका है श्रौर उसकी जडे चारो ओर फंलती जा रही है । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने इस विषय' का वडी वारीकी से अ्रध्ययन और 
चिन्तन किया है । उनकी दो पुस्तके 'भारतीय' सहकारिता का इतिहास' और 
सहकारिता का उदय और विकास, जो 'मण्डल' से प्रकाशित हुई है, पाठकों 
को बडी लाभदायक सिद्ध हुई है। 

हमे विव्वास है कि उस माला की इस अतिम पुस्तक से सहकारिता के वत्तं मान 
रूप प्रौर प्रयोग को समभने में वहुत सहायता मिलेगी । हिन्दी मे इस' प्रकार 
के साहित्य का वडा अ्रभाव है। लेखक ने उस दिशा मे निस्सदेह अच्छी सेवा 
की है । | 

हम आशा करते है कि इस पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा। 

“--मेंत्री 


दो शब्द 


हमारे देश मे सहकारिता-सवधी साहित्य बहुत कम है। जो है, उसमे 
भी अधिकाश अग्रेजी मे है। भारत के कोटि-कोटि निवासियों के जीवन से इस 
विषय' का घनिष्ठ सबध होने के कारण आवश्यक है कि हिन्दी मे ऐसे साहित्य 
का श्रधिकाधिक सूजन हो । 

हमने अपने संविधान में भारत को समाजवादी सहकारी सघीय' राज्य 
घोषित किया है। आावडी के काग्रेस-अधिवेशन मे उसके सिद्धान्त इस प्रकार 
निश्चित किये गए है -- 

“भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का उद्दे इय भारतवासियो की भलाई और उन्नति 
करना तथा भारत में शान्तिमय एवं वैध उपायो से ऐसे समाजवादी सघीय 
सहकारी स्वराज की स्थापना करना है, जिसका आधार सबके लिए समान 
अवसर और समान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अ्रधिकार हो और 
जिसका लक्ष्य विश्व-शाति एवं विश्व-वन्धुत्व की स्थापना करना हो । 

समाजवादी तथा साम्यवादी भी सहकारिता की ओर भ्रुक रहे है | आचार्य 
विनोवा ने तो शासन-निरपेक्ष समाज के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
सहकारिता को आवश्यक श्रग माना है। सहयोग साम्ययोग की प्रथमावस्था 
है। ऐसी अवस्था मे सहयोग तथा सहकारिता के मूल स्वरूप तथा उसके प्रयोग 
को समभना, उस पर विचार करना और उतर विचारो का प्रचार करना 
वाछुनीय है। प्रस्तुत पुस्तक उसी दिशा का एक विनम्र प्रयास है । 

सहकारिता का उदय और विकास' तथा "भारतीय सहकारिता का इतिहास' 
लिखने के बाद जब मैं इस क्रम की अन्तिम पुस्तक लिखने लगा तो उसमे विशेष 
कठिनाई मालूम हुईं। सहकारिता नए युग मे प्रवेश कर रही थी और उसकी 
घारणाए नित्य-प्रति विकसित हो रही थी । इसके अ्रतिरिक्त सहकारिता-सवधी 
जो साहित्य. उपलब्ध था, उसकी मूल प्रेरणा विदेशों से ली गई थी । 

इस पुस्तक में सहकारिता के विवरणात्मक भाग के लिखने मे अधिक कठि- 

नाई नही हुई, परन्तु देश की परिस्थितियों तथा परम्पराओ के अनुकूल किस 





भ 


प्रकार विभिन्न क्षेत्रो मे सहकारी रूप में कार्य हो, यह बताना बिक 
काम था। इसमे मुझे अपने इस क्षेत्र के अनुभवों, अपने मित्रो, देशी-विदेशी 
लेखको, भारत सरकार की नीतियो, रिजवे बैक की रिपोर्टो आदि से बहुत सहा- 
यता मिली है। किसानो के साथ विचार-विनिमय से भी बडी लाभप्रद सामग्री 
प्राप्त हुई। इन सब स्रोतों का मैं आभारी हु। श्री खेमीराम (अ्रसिस्टेट रजिस्ट्रार, 
सहकारी विभाग एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश) का तो बहुत ही ऋणी हू, जिनके 
साथ अनेक विषयो पर मै विचार-विमर्श कर सका । इससे सन्देह नही कि कई 
बातो मे मेरा उनसे अभी तक मतभेद है, परन्तु विचारो के स्पष्टीकरण तथा 
परिमारजन मे उनकी सहायता अमूल्य रही । 

सहकारिता की परिभाषा, इसके प्रयोग, आन्दोलन, विभागीय सगठन' तथा 
विभाग एवं आन्दोलन के पारस्परिक सम्बन्धो के बारे मे कुछ नये-नये हृष्टिकोशो 
को अपनाया गया है । इन सुकावो पर श्री चेस्टर, सी० डेविस, श्री डारलिग, 
तथा आचार्य विनोबा के विचारों की गहरी छाप है| अत इन महानुभावो का 
भी मैं हृदय से आभारी हू । 


--विद्यासागर शर्मा 
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0.१ ६ 
सहकारिता की परिभाषा 


यह तो सर्व विदित ही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमे सृष्टि 
के प्रारम्भ से समाज तथा दोस्तो के ससर्ग भे रहने की एक भूख विद्यमान रही 
है। यही भूख विभिन्न प्रकार के सगठनों मे प्रकट होती रही । इसी भूख के 
प्रभावाधीन परिवार की सृष्टि हुईं, वर्ण तथा जातिया बनी, राष्ट्री का निर्माण 
हुआ; सेनाए संगठित हुई, युद्ध हुए, कई प्रकार के सामाजिक व आर्थिक ढाचे 
बने । और जहा यह भूख मानव-समाज को एकत्र ,होने की प्रेरणा देती रही 
वहा इसी भूख ने सगठित हुए समूहों अश्रथवा राष्ट्री को आपस से लडाया । एक 
शक्ति-सम्पन्न समूह ने दूसरे निवंल समूह को अपने अधीन करके उसे दु खी और 
त्र॒स्त कर उसका शोषण] किया । | ऐसी ही वाते राष्ट्री के सबंध मे है। आशिक 
जगत में भी वर्गों तथा समृहों की रचना हुई। शोपक तथा शोषित वर्गों का 
एक ऐसा चक्र चला कि सारा ससार एक भयकर पषड़यत्र का अ्रग-सा दीखने 
लगा और मजबूर मानव सहसा काप-सा उठा । 

ऐसी ही भयावह परिस्थितियों से मानव को बचाने के लिए ही भारत के 
ऋषियों ने काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की पद्धति का निर्माण किया। धर्म 
का एक ऐसा अनुशासन बना दिया था जहा मानव को प्रथम मानव समझा 
जाता था और इस ही एक आधार पर समाज के समस्त सगठनो का निर्माण 
होता था। 

इस अनुआासन ने भारत में समाज को राजा की क्रूरता तथा धनवानों के 
अत्याचार से बचाने की पर्याप्त सफलतापूर्वक चेष्टा की । परन्तु शन्ने -दनेः धर्म 
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का यह अ्रकुश धन तथा राजबल के आगे क्षीण होता गया और जहा राजनीतिक 
शोषण के विरुद्ध विभिन्न विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ वहा आर्थिक जगत 
में भी साम्यथ तथा समाजवाद की पद्धतिया चली। परन्तु यह विचारधाराए 
राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के बिना अपनी सफलता मे विश्वास नहीं करती 
थी । और यह श्रेय उन कतिपय मौलिक कार्यकर्ताओं को ही रहा जिन्होंने कम 
तथा सीमित आय वाले लोगो को आवश्यकता की ज्क्ति के अधीन स्वावलम्बन 
के मूलभूत सिद्धान्त पर सगठित किया | क्योकि यहा मजबूर तथा निर्वल लोग 
आपस मे मिल-जुलकर कार्य करते थे, अत इसका ताम 'सहकार' पड गया। 
इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अधीन सहकार की परिभाषा का भी निर्माण हुआ 
और वह भी समय की गति के अनुसार परिवर्तित होता रहा । सहकारिता की 
परिभाषा लेखकों, राजनीतिज्ञों तथा विधान बनाने वालो ने की । इन्ही परि- 
भाषाओं के सक्षिप्त विवरण का उल्लेख इस परिच्छेद का आशय है। 

श्री होली ओक सहकारिता की व्याख्या करते हुए लिखते है 

“यह एक ऐच्छिक सगठन किसी भी कार्य या व्यवसाय करने के 

लिए है जिसमे सम्बन्धित व्यक्ति न्‍्यायपरता से भाग लेते है ओर उन पर 

न्यायसगत नियत्रण रहता है ।* 

यूरोप मे सहकारिता का जन्म उस युग मे हुआ जब कि वहा धन से ही सब 
मूल्य श्राके जाते थे । मानव का समस्त जीवन वस्तुत धन की क्वपा पर निर्भर 
था । इसीलिए उस काल की सहकारिता की परिभाषाओं में निर्धनता से दबे हुए 
असहाय मानवो की श्रार्ते पुकार सुनाई पडती है । सहकारिता के गहन 
विचारक तथा सुप्रसिद्ध लेखक श्री सी आर फे “सहकारिता” की परिभाषा 
करते हुए लिखते है 

“दान तया सहकारिता का पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा ही है ज॑से 

कि इलाज का पथ्य अथवा बचाव का विधि के साथ । इसका ध्येय है 

निर्वेलो को ऊपर उठाना । सहकारिता का सम्बन्ध व्यापार से न होकर 

व्यापार-विधि से होता है और इसी कारण इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो 

जाता है जितना कि जीवन-व्यापार का ।7 
आगे चलकर यही महोदय लिखते है 
टट “सहकारिता मे व्यापार के सब भ्रग शामिल है। * यह एक ऐसी 
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व्यापारिक ससथा हैं जिसका जन्म निबलो में होता है, जहा से कुछ 
निस्वार्थ भावना से किया जाता है, और जहा लाभ उक्त सगठन के अलनु- 
पात से बटता है ।” 
सहकारिता की शोधित परिभाषा करते हुए यही महोदय लिखते है : 
“सहकारी सभा आर्थिक तौर पर निर्वलो का सॉँके व्यापार हेतु 
' निस्‍्वार्थ भाव से कार्य करने वाला सगठन है जिसमे सब सदस्य' काम की 
जिम्मेदा यो सभालते है । 
फिनलैण्ड की सहकारिता की व्याख्या करते हुए एक लेखक ने यो लिखा है 
“सहकारी सस्था व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जहा सब समता 
को भावना से सम्मिलित होते है। जहा सदस्य-पसख्या पर कोई प्रतिवन्‍्ध 
नही होता । जिसका उद्द बय यह होता है कि मिलकर सदस्यों को श्राथिक 
स्थिति सुधारी जाए और पारस्परिक सहायता तथा स्व्रावलम्बन के सिद्धातो 
पर काम करें। जहा लाभ व्यवसाय में कार्य-भाग लेने के अनुपात से 
वितरित होता है, न कि लगाई गई धनराशि के अनुपात पर ।” 
श्री हैरिक्क ने इसी विचार को और भी पुष्ट किया है 
“सहकारिता स्वेच्छा से सगठित हुए व्यक्तियों का अपनी शक्तियों 
तथा अपने साधनों को एक दूसरे के हित के हेतु प्रयोग भे लाने का 
कार्य है ।” 
सर हौरेस प्लकिट ने सहकारिता की परिभाषा यो की है . 
“सहकारिता सगठन' द्वारा स्वावलम्बन को प्रभावपूर्ण बनाने की 
विधि है ।” 
आम विकास पर लिखते हुए आईसलेण्ड के एक लेखक ने लिखा है 
“सहकारी सस्था की परिभाषा मे कहा जा सकता है कि यह 
व्यक्तियो का स्वेच्छापूवेंक सगठन है, जो कि अपने श्राथिक तथा सामाजिक 
विकास हेतु मिलकर धन प्राप्ति के साथनो का सामभे स्वामित्व तथा लोक- 
तत्री पद्धति के अ्रधीन प्रवन्ध करते है ।” , 
सर्व श्री एव एच वेक्कन तथा एम ए. श्ञार अपनी पुस्तक मे 
लिखते है --- 
“आाथिक पद्धति के फलस्वरूप, ही सहकारी सगठन का प्रादुर्भाव 
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हुआ है । यह योजना सम्पन्त आर्थिक तथा खुले व्यापार के वाद्धित गुणों 
का सग्मिश्रण है । इसमे इन पुरानी दोनो पद्धतियों के अवाछनीय दुर्गणो 
का यथासम्भव निराकरण किया गया है। सहकारिता लोकतत्र की भित्ति 
को विस्तृत करती है। उसे अर्थ तथा समाज के क्षेत्रो मे प्रयुक्त करके उन 
सबको, जिनमे मनुप्यो के कार्यो को पारस्परिक सम्बन्ध पर श्रायोजित 
करने की क्षमता है, लाभ पहुचाती है ।” 
कहना नही होगा कि पजाब के भूतपूर्व सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार श्री कंलवर्ट 
महोदय सहकारिता के क्षेत्र मे विश्व-विख्यात व्यक्ति है। उनका कहना है : 
“सहकारिता एक प्रकार का सगठन हे जहा व्यक्ति स्वेच्छा से मान- 
बता के आधार पर वरावरी के नाते से अपने झआथिक हितो के विकास हेतु 
शामिल होते है।” 
श्री एम माथुर ने इन सब परिभापाओश्रो का निष्कर्ष निकालते हुए अपनी 
परिभाषा यो की है - है 
सहकारिता, पारस्परिक सहायता द्वारा स्वावलम्बन के ध्येय की 
उपलब्बि हेतु किया गया एक जनततन्नी सगठन' है, जिसमे सम्मिलित व्यक्ति 
अपने साभे श्राथिक हितो का सरक्षण तथा सवर्धन' कर सकते है ।” 
उपरिलिखित विश्येषज्ञो द्वारा की गई सहकारिता की परिभाषाश्रों के उद्धरणो 
पर ही सतोष करते हुए इसी विपय पर सहकारी अधिनियमो आदि का एक 
विहगम अवलोकन भी लाभप्रद ही रहेगा क्योकि समय के साथ जो परिवर्तन 
सहकारिता की धारणा मे होते रहे है, उनकी छाप इन विधानो तथा अधि- 
नियमो मे दी गई परिभापाओ मे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। सन्‌ १६९२१ के जापान 
के सहकारी विधान मे सहकारी समिति को परिभाषा यो की गई है 
“सहकारी समिति एक सगठन है, जिसका वैध अस्तित्व है और जिसमे 
सीमित साधनों वाले व्यक्ति इसलिए शामिल होते है कि वे सामूहिकता के 
सिद्धान्तो पर काम करके अपने श्राथिक स्तर को विकसित तथा उन्नत कर 
सके ।7 
« “सन्‌ १६११ के ब्रिटिश-कोलम्बिया कृषि सघ के अधिनियम मे लिखा है 
! “बह सगठन सहकारिता के सिद्धान्तों पर निर्मित समझा जायगा 


हु 
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से उस उत्पादन को जो सगठन को दिया गया हो,'के अनुपात पर भागीदार 
रखा गया हो तथा जहा भागो की पजी पर ६ प्रतिशत से अधिक लाभ न 
बाट जाता हो ।” 

आस्ट्रिया के विधान मे इसी सगठन की व्याख्या यो की है * 

“सहकारी समिति एक ऐसा सगठन है जिसमे सदस्यों की सख्या पर 
कोई प्रतिबन्ध न हो और जिसका ध्येय. ऋण द्वारा उद्योग तथा व्यापार 
को विकसित करना हो ।” 

खरूमानिया के विधान में लिखा है * 

“सहकारी समिति एक ऐसा सगठन है जिसकी पूजी परिवर्तंनशील होती 
है, सदस्य' सख्या पर कोई प्रतिबध नही होता और जो जब चाहे इसमे 
शामिल और जब चाहे प्रथक्‌ हो सकता है। इसका ध्येय यह होता है कि 
सब एक निश्चित योजनानुसार काम करे जिससे सदस्यों का सामाजिक 
तथा आथिक विकास हो ।” 

स्विटजर लैंड के विधानाधीन सहकारी सभा की व्याख्या इस प्रकार है 

“सहकारी समिति अनिश्चित सख्या के सदस्थी का सगठन' होता है। 

जिसका ध्येय यह होता कि सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न द्वारा आथिक विकास' 
हो । भारतीय सहकारी विधान की धारा ४ से सहकारी समिति की व्याख्या 
करते हुए लिखा है 

“सहकारी समिति सदस्यो के श्राथिक हितो के सरक्षण तथा विकास 
हेतु बनाई जाती है और वह सहकारिता के सिद्धान्तो पर कार्य करती है ।” 

समय की प्रगति के साथ भारत मे भी इस परिभाषा में विकास होता रहा है और 
भिन्‍न-भिन्‍त राज्यो ने इस परिभाषा में कुछ परिवर्तेन किये है। यह परिभाषा 
हर अधिनियम की भूमिका मे मिलती है । भारतीय सरकारी अधिनियम १६१२ 
की भूमिका में लिखा है * 

“कृपको, कलाकारो, श्रमिकों तथा सीमित आय वाले लोगो में बचत 
तथा स्वावलम्बन के भाव उन्नत करने के लिए सहकारी समितियों के सगठन 
को सुलभ बनाने के लिए यह विधान बनाया जाता है ।” 

सन्‌ १६२४५ के वम्बई के सहकारी अधिनियम में विधान के ध्येय की व्याख्या 
यो की गई है 
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कृषकों तथा अन्य साभे हितो वाले जनसमूहो मे बचत, स्वावलम्बन 
तथा पारस्परिक सहायता के भाव विकसित व उन्तत करने और उनमे 
उत्कृष्ट जीवन, श्रेष्ठ व्यापार और उत्पादन के बेहतर उपाय प्रयोग मे लाने 
के लिए सहकारी समितियों के सगठन तथा सचालन हेतु यह अधिनियम 
बनाया जाता है ।” 
सव्‌ १६३२ के मदरास के सहकारी श्रधिनियम की भूमिका मे उह व्य प्रदर्शित 
करते हुए लिखा है 
"कृषकों तथा साको आवश्यकताओं वाले अ्रन्य व्यक्तियों में बचत, 
स्वावलम्बन' तथा पारस्परिक सहायता के भावों को उन्नत करने, जीवन 
को श्रच्छा बनाने, व्यापार को सुचारु रूप प्रदान करने के लिए तथा उत्पादन ' 
के श्रेष्ठ उपाय प्रयोगमे लाने के लिए सहकारी समितियों को सगठित किया 
जाय ।” 
सन्‌ १६४० के वगाल सहकारी अधिनियम से इसी विपय पर लिखा हे >> 
“मध्यम वर्ग के साधनों वाले तथा साभे हितो वाले व्यक्तियों में 
बचत, स्वावलम्वन तथा पारस्परिक सहायता के भावों को जाग्रत करके, 
उनमे उत्कृष्ट जीवन तथा उत्पादन व व्यापार हेतु श्रेष्ठ उपाय अ्योग मे 
लाए जाय ।” 
अभी तक सहकारिता कम आमदनी वाले तथा साभे हितो वाले वर्मो 
तक ही सीमित समभी जाती थी | भारत में तो केवल कृपको के लिए ही इस 
की उपयोगिता शुरू-शुरू मे समझी गई थी, परन्तु समय के परिवर्तव के साथ 
सहकारिता का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। यहा तक कि जो आन्दोलन केवल 
कम आय वाले व्यक्तियों के लिए ही समझा जाता था, उसमे बम्बई क॑ सुरैयां 
सरीखे धनाढ्य शामिल हुए और आन्दोलन को पर्याप्त शक्ति प्रदान की । ऐसा 
होना भारतीय परम्परा के अनुकूल ही था, क्योकि भारत मे धतिक को समाज 
का अमानतदार समभा जाता रहा है। और सहकारिता ने धनिक को एक ऐसा 
साधन दिया है जिससे कि वह किसी प्रकार की हानि की झ्राशका उठाये बिना 
अपना धन कम आय वाले तथा आथिक तौर पर उत्पीडित व्यक्तियो की सहायता 
तथा उन्नति के लिए प्रयोग में ला सकता है । 
हि आवश्यकता ने सहकारिता के आन्दोलन को जन्म दिया। भ्रत विभिन्न देशो 
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वब्यक सोपान' है और इसी सम्बन्ध से विनोवा जी की शिष्य विमला वहन ने 
एक स्थान पर कहा है--- 
“मनुष्य मात्र समान है । यह भावना आस्तिकता से पैदा होती है। 
उससे दूसरी अवस्था निष्पन्न होती है जिसे हम 'सहयोग' कहते है । उसका 
मूलभूत सिद्धान्त यह है कि जीवन का तत्त्व आपसी सघप॑ नही, वरन्र्‌ 
सहयोग है । जीवन का विकास विद्व ष से नही प्रेम से होता है । यह सहयोग 
वृत्ति ही वास्तविक[|जीवननिप्ठा है । विद्वेपष और सघर्प से क्रान्ति नही होती, 
स्थिति मे अन्तर पडता है| परतु वह चिरकाल तक नहीं टिकता। ऐसी 
क्रान्ति प्रतिक्रान्ति को जन्म देती है श्र अपने आत्मघात की योजना स्वय 
करती है। इसलिए स्नेह और सहयोग की भावना तथा आचार अरहि- 
सात्मक प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है ।” 
पूर्व लिखित पक्तियों मे हमने जिस शब्द सहकारिता की परिभाषा पर 
ऊहापोह की है, उसके शब्दार्थ पर भी थोडा विचार करना लाभग्रद ही रहेगा । 
सहकार शब्द 'सह' और 'कार्य' दो शब्दों से मिलकर वना हे जिसका अर्थ है-- 
मिलकर कार्य करना । अगरेज़ी शब्द को-आपरेशन का भी लगभग यही अर्थ है। 
सहयोग” इसका अधिक पर्यायवाची होगा । इस सहयोग की भावना का उदय 
होता है स्नेह मे, और स्नेह की उत्पत्ति होती है समस्त मानवों की मौलिक 
समानता की भावना मे, जहा पर जीवन -के लिए “आत्मन प्रतिकूलानि परेपा 
न समाचरेत” के सिद्धान्त का प्रयोग स्वाभाविक तथा आवश्यक हो जाता है । 

वर्तमान युग से सहकारिता का उदय एक बडी सीमित धारणा से हुआ, 
जैसा कि पूर्व पृष्ठो मे दी गई परिभाषाओञ्रों से प्रकट है। इसमे सन्देह नही कि सह- 
कारिता का उदय' इस सत्य का पोषक है कि जब अमानवीय तथा आक्रान्त 
करने वाली शक्तियों से विवश्ञ श्रमिक और किसान को कही कोई सहायता 
तथा आश्रय न मिला तो इस विचारधारा ने ही विवग और चस्त मानव समुदाय 
को आगा की किरण दिखयाई । 

इस प्रकार एक सीमित वातावरण तथा असाधारण परिस्थितियों मे जन्म 
लेकर सहकारिता की धारणा विकसित होती गई और श्राज यह समाजवाद, 
साम्यवाद तथा पूजीवाद के सघर्ष मे मानव समाज को आशा का सन्देश सुनाकर 


एक सफल भव्यवर्ती मार्य का स्थान प्राप्त कर चुकी है । 
््ी 
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श्रब वह समय' नही रहा कि हम पूर्वकाल की सहकारिता की सकीर्ण परि- 
भाषाओं पर सन्‍्तोष करके बंठ जाय । फ्रास के सुप्रसिद्ध लेखक तथा विचारक 
रूसो ने अपने ग्रन्थ 'सोशल काट्रेक्ट' में सहकायें के मौलिक विकास का वर्णन 
करते हुए इसके उपादेय' स्वरूप का वर्णात किया है। मानव स्वभाव के इस 
प्राकृतिक गुण की व्याख्या विभिन्‍्त विचारक तथा लेखक भिन्‍्त-भिन्‍न नाम देकर 
भिन्‍न-भिन्‍न भाषा से कर चुके है । इस विचारशली की परिभाषा भी इसलिए 
इतनी ही उदात्त, उदार तथा बसे ही सर्वागीण होनी चाहिए जितना व्यापक इसका 
स्वरूप है। अत इसकी परिभाषा निम्न बब्दो मे ही मुक्त होगी 
/ “सहकार अ्रथवा सहकारिता एक ऐसी पद्धति है जो मानव को मानव 
के प्रति स्वाभाविक स्नेह की भावना को पुष्ठ करके 'सवके बहुत भले' के 
पावन सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की क्षमता रखती है ।” 
और यदि हम इसी मूलभूत धारणा को सामने रखे तो हमे 'सहकारी समिति' 
की परिभाषा का भी परिमार्जन करना पडेगा । और यदि आज तक सहकारिता 
एक आन्दोलन के रूप मे वाछित सफलता प्राप्त करने मे अ्रसमर्थ रही तो इसका 
कार ण॒ केवल यही है कि हमने इस उदात्त तथा उदार भावना को सकीर्ण तथा 
दलगत विचारो की कैद मे बन्द करके इसकी प्रगति को स्वय कुण्ठित कर दिया । 
हमने समाज को छोटे-छोटे ट्रकुडो तथा वर्गों में बाटने की कुचेष्टा की । खाइयाँ 
पाटने के स्थान पर हमने उनको और बढाया । वर्गो तथा व्यक्तियों के बीच हमने 
सहकारिता के नाम पर दीवारे खड़ी करदी । हमने एक-एक जाति व वर्ण को 
प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध पृथक्‌ू-पथक्‌ सहकारी समितियों मे वाटा । हमने एक 
वर्ग, जाति, व्यवसाय व ग्राम की सहायता करने से रोका। अव समय की माग 
है कि हम सत्य को पहचाने और सकीर्णाता से वाहर निकलकर प्रकृति की खुली 
स्वास्थ्यदायक वायु मे विचरे । इन विचारो के अनुसार हमे अपने अधिनियमो 
की प्रस्तावना तथा सहकारी समितियों को व्याख्या को भी वदलना होगा ताकि 
उसमे वस्तुत सहकारी तत्वों का समावेश हो सके । जिससे यह आन्दोलन एक 
निर्मेल तथा स्वच्छ भरने व जल-ख्रोत की भाति निरन्तर प्रगतिशील रहकर 
व्यक्तिरूपी बूद-बूद का समावेश करके एक वडी नदी का रूप घारण करता 
हुआ अन्त मे सागराकार हो जाय । 
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डे ल्‍र 2 
सहकारी समिति 


सहकारिता तथा सहकारी समिति की परिभाषा एवं प्र॒ृष्ठो में दी जा चुकी 
है । परन्तु सहकारिता के विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रयोग पर विचार करने से पूर्व यह 
आवश्यक है कि सहकारी समिति के तन्त्र पर भी विचार कर ले । क्योकि इस 
तन्त्र को समझे बिना हम आन्दोलन के क्रियात्मक रूप को ध्यान' में नहीं ला 
सकते । सहकारी समिति का सगठन प्रतिदिन एक ही भ्रधिनियम तथा एक ही 
प्रकार के नियमों के श्रथीन होता है। कार्य-पद्धति, कतंव्य तथा उत्तरदायित्व 
भी एक से ही होते है । भारत मे सर्व प्रसिद्ध तथा प्रचलित भावना ऋण सबधी 
ही है। अत इस श्रध्याय मे इसी से सवधित जानकारी दी गई है । 

ऋण सबधी सहकारी सस्था के प्रारभिक स्तर दो प्रकार के होते है--एक 
असीमित उत्तरदायित्व वाली और दूसरी सीमित उत्तरदायित्व वाली । 

(१) अ्सीमित उत्तरदायित्व वाली समिति वह होती हे जिसका हर सदस्य अपनी 
कुल सम्पत्ति की सीमा तक समित्ति के ऋण के लिए उत्तरदायी होता है। 

“इस प्रकार की समितिया आज तक श्ामो में कायम होती रही । ऋण सवधी 
कार्य के लिए झ्राज तक ऐसी समितियों के पक्ष में ही विचार रहा । क्योकि 
यह ख्याल किया जाता है कि इस प्रकार का उत्तरदायित्व रखने से समिति 
के सदस्य ऋण के आदान-प्रदान में सावधानी बरतते है और ऋण को 
वापसी में भी सुविधा रहती है । 

(२) सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियों मे हर सदस्य' की जिम्मेदारी एक 
निश्चित सीमा तक अर्थात अपने भाग के मूल्य तक अथवा उसके निर्दिष्ट 
गुणा तक सीमित होती है । अर्थात्‌ समिति का हर सदस्य ऋण के लिए 
एक निर्धारित सीमा तक उत्त रदायी होता हे । उसकी समस्त सम्पत्ति उसके 
लिए उत्तरदायी नही होती । 
इस प्रकार की समितिया या तो समितियों के मिलने से वनती हे अथवा स्टोरो 

हा ने इस जैली का अनुकरण किया जाता हे। परन्तु अब सगठित ऋण 

८... अनुसरण करने पर ग्रामो की प्रारम्भिक समितिया भी सीमित उत्तर- 
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स्थान पर पृथक किया गया है । 

चूकि भारतीय किसान गरीब होता हे, अत यह भी विधान रखा जाता है 
कि भाग धन-राशि अर्थात्‌ हिस्सी का रुपया किस्तो द्वारा अदा किया जाय । 
अधिक से अधिक १० वर्ष की भ्रवधि रखी जाती हे । और यह इसलिए भी 
होता है कि सहकारी समिति व्यक्तियों का एक सगठन है, न कि धन का, 
इसलिए यह प्रतिवन्ध रहता है कि कोई व्यक्ति निर्धारित राशि से अधिक 
हिस्से नही खरीद सकता ताकि ससस्‍्था पर मानवता का प्रभाव रहे, न कि 
घन का । 

सत--सहकारी समिति मे हर सदस्य का एक मत होता है, भले ही उसने 
कितने ही हिस्से खरीद रखे हो । 

ऋगरणा--ऊपर घिखा जा छुका हे के हिस्से अथवा शेयर वेचकर समिति 
के पास जो धन-राशि जमा होती है वह पर्याप्त नही होती । इस राभि को 
बढाने का एक उपाय होता है अमानते जमा करना । यह अमानत मामूली ब्याज 
के दर पर जमा कर ली जाती है श्रौर समिति की ऋण प्रदायक शक्ति को 
बढाती है। अमानतो पर ३% से ४% ब्याज दिया जाता है। और जब 
अमानत पर इतना व्याज हो तो समिति सदस्यो से ६% से €% तक व्याज 
लेती है । अमानत जमा करने से सदस्य एक ओर बचत के स्वभाव को पुष्ट करते 
हैं और दूसरी ओर समित्ति के सहकारी कार्यो को वक्ति प्रदान करते है। बैक 
साधारणतया ६% ब्याज पर सहकारी समितियों को ऋण देते है। ग्रामीण 
किसान की ऋण सवधी समस्या को सुलभाने के लिए ग्रामीण साख समिति के 
प्रस्तावानुसार सहकारी वैको को रिजवे वैक्र १३%, पर ऋण देगा जो ६% 
तक, समिति के सदस्यों को मिल सकेगा । 

हर ऋण के प्रार्थना-पत्र प्र प्रवन्वक-समिति विचार करती है। वह यह 
देखती है कि आवश्यकता उचित है या नहीं और माग उनकी अधिक से अधिक 
ऋणषणा देने की सीमा के अदर-अदर है या नही ” समिति का सदस्य बनने पर हर 
सदस्य की सम्पत्ति के आधार पर उसे अधिक से अधिक ऋण देने की सीमा निर्धा- 


".. रत की जाती है क्योकि ऐसा करना आवश्यक होता है। इस अधिकतम ऋण 
हु 


ह! 


; 


“श एक रजिस्टर समिति में रहता हे । परन्तु इस विषय पर विचार करने 
(ब०९ » है कि समिति के सम्बन्ध से प्रारभिक वेघानिक श्रावश्यकताओं 
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पर विचार किया जाय क्योकि इनका ज्ञान हर सहकारी विभाग के कर्मचारी 
तथा कार्यकर्ता के लिए झ्रावध्यक है । 

पंजीकरण (१८४7४73700)---जैसा कि ऊपर लिखा जा हुका है कि दस 
झादमी सिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर लेते है। जब ऐसा निर्णय 
दस या इससे अधिक व्यक्ति कर लेते है, तो वह स्थानीय सहकारी विभाग के 
सब-इन्सपेक्टर से परामझ प्राप्त करते है । फिर वह प्रार्थना पत्र के साथ उप- 
नियमो की प्रति लगाकर रजिस्ट्रार श्रथवा उसके द्वारा श्रधिकृत अधिकारी के 
पास भेजते है । उक्त अधिकारी के विभाग मे प्रार्थना की पडताल की जाती है 
कि वह अधिनियम में लिखित प्रतिवन्धों को पूरा करती है या नही, श्रर्थात्‌ वह 
उनके अनुकूल हे या नही । उसमे कोई अनुचित वात तो नहीं, वह सह- 
कारिता के सिद्धान्तो की पूर्ति मे सहायक है या नही, वह सदस्यों के झ्ाथिक 
हित की भावनाओं से प्रेरित है या नही । भश्रगर इन सब कसौटियो पर वह ठीक 
उतरती हूँ तो रजिस्ट्रार महोदय इसे रजिस्टर कर लेते है । 

कार्य-क्षेत्र--समिति का कार्य-क्षेत्र कितना व्यापक हो, यह एक ऐसा प्रइन 
है जिसका उत्तर किसी माप-तोल से नही दिया जा सकता। इसके स्थूल सिद्धान्त 
तो यह हे कि कार्य-क्षेत्र न तो इतना बडा होना चाहिए कि सदस्यो की एक 
दूसरे से परिचिति ही न हो सके, और न इतना कम कि वित्तीय दृष्टिकोण से 
वह अनुपयुकत हो । सदस्यों का एक दूसरे से परिचय' रहना बहुत श्रावश्यक है। 
पुरानी विचारधारा यह थी कि समिति मे एक-सी झाथिक समस्याओ्रो वाले व्यक्ति 
शामिल होने चाहिए । इस प्रकार एक ग्राम के लिए एक सहकारी समिति की 
धारणा वनी और फिर आवश्यकताओं को कसौटी ने एक-एक ग्राम मे ब्राह्मणो, 
राजपूतो, हरिजनों तथा शिल्पियो आदि की विभिन्‍न समितियों को जन्म 
दिया । इस तरह दो-दो, चार-चार घरो वाले ग्रामो के लिए एक समिति 
बनी ओर एक-एक गाम से पाच-छ समितियों का निर्माण होने लगा। यह 
छोटी समितिया पुप्ट न हो सकी और आर्थिक तौर पर भ्रसफल ही रही । 
प्रयोग कही सफल भी रहे। प्रारम्भ मे साधारणतया यह समितिया श्रच्छी चलती 
रही परन्तु समय के साथ-साथ चार-पाच वर्षो मे यह ढीली पडती जाती । इस 
समस्या पर गहन विचार करने पर विचारक इस निष्कर्प पर पहुचे कि जिस प्रकार 
ग्रामीण साहूकार ग्रामीण जीवन की सब आवश्यकताओ्रो का ग्रवन्ध करके ही 
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सफल आर्थिक जीवन व्यतीत कर पाता है, इसी प्रकार सहकारिता मे भी इसी 
अकार की नीति का अवलम्बन' करना पडेगा और इसी विचारधारा ने सगठित 
तथा एकीकृत सहकारी पद्धति को जन्म दिया। बस्तुत यह संगठित तथा 
एकीकृत सहकारी पद्धति अनेक उहं श्य वाली सहकारी समिति का एक वैेज्ञा- 
निक ढग से विकसित तथा परिष्कृत रूप है। इस पर विशेष विचार इससे 
सबधित अध्याय मे होगा । परन्तु हमे प्रारम्भिक सहकारी समिति के क्षेत्र की 
धारणा अवश्य बदलनी होगी । अ्रत प्रारभिक सहकारी समिति के कार्य-क्षेत्र की 
निर्भरता जन-सख्या तथा फैलाव पर होनी चाहिए । श्रत ५००० तक की जन- 
सख्या तथा ४ मील के व्यास से अधिक ऐसी समिति का कार्य-क्षेत्र नही होना 
चाहिए | इस तरह अधिक से अधिक १००० परिवार समिति में शामिल होगे । 
वे एक दूसरे के आचार-व्यवहार तथा आवश्यकताओं से परिचित होगे। दरम्याती 
दूरी भी इतनी रहेगी कि बैठक के लिए इकट्ठा होना कठिन नहीं होगा। जहा 
आबादी बिखरी हुई होगी वहा दूरी वढ जायगी और जहा आबादी घनी होगी 
वहा दूरी स्वयमेव कम हो जायगी । 

सदस्यों की सख्या--सहकारी समिति प्रारभ करने के लिए शुरू मे श्रधिक 
सदस्य जरूरी नहीं । शुरू मे थोडे हो तो इसलिए ठीक रहता है कि उनमे सह- 
कारिता के सिद्धान्तो को हृदयगम कराना सहज होता है। शने -शर्ने सख्या 
बढाई जम सकती है, ताकि जो भी सदस्य बने उसकी सहकारिता में श्रभिरुचि 
जाग्रत हो चुकी हो और वास्तविक कार्यकर्ता आगे झा सके। साधारणतया 
एक सहकारी समिति के १०० के लगभग सदस्य होने चाहिए । 

सदस्यों की योग्यता--सदस्य' वही लोग बनने चाहिए जिनका आचार- 
व्यवहार अच्छा हो श्रर्थाई सदाचारी हो | थोडी सख्या वाले ईमानदार, सदाचारी 
तथा चविचारशील सदस्य हमेशा इन गुणों से विहीन अधिक सख्या वाले सदस्यो 
की अपेक्षा श्रधिक लाभप्रद होते है। अभ्रविश्वासी, सदाचार रहित व शरारती, 
चार या पाच सदस्य हो जाय तो समिति समाप्त हो जायगी वह कभी पनप नहीं 
सकती क्योकि सहकारिता तो सेवावृत्ति से ही पनपती है। अत सदस्यो'के 
आचार का पहलू वडा ही आवश्यक है क्योकि सहकारिता का आधार-स्तभ तो 
बा सेवावृत्ति है । और सभा का समूचा कार्य अ्रधिकतर सेवा भाव 
से, ग 'वत़थ की निस्वार्थ सेवा द्वारा ही चलता है । 
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समिति की साख कायम करने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसके 
कुछ सदस्य घनाढ्य भी हो। इनके सदस्य बनने में दूसरा लाभ यह होता है कि 
घनिको का धन निर्धनो की स्वावलम्बन-परक सेवा मे इस्तेमाल होता है । 
परन्तु समिति की वास्तविक साख और सदस्य की वास्तविक जमानत तो सदस्य 
का आचार, नेकचलनी, प्रतिज्ञा-पालन, स्वावलम्बन को भावना भ्रादि ही है । 

सफलता के लिए आवश्यक बाते---सहकारी समिति की सफलता के लिए 
सर्वप्रथम आवश्यकता होती है सहकारी भावनाओ्रो को जाग्रत करने की । इसके 
बिना जो समिति बनती है उसकी नीव ही वालू पर रखी गई सम+भो जानी 
चाहिए । इसमे सन्देह नही कि ऐसी भावना जब अन्दर से जागती है तभी वह 
हृढ होती है। परन्तु जब राजकीय नीति सहकारिता-परक हो और एतदर्थ 
विशेष विभाग हो, तव उस विभाग के कर्मेचारियों के लिए यह श्रावश्यक हो 
जाता है कि वे जनता मे ऐसी भावनाएं जागृत, सुहढ तथा उन्हे विंकसित करे। 
परन्तु यह शोक से लिखना पड रहा है कि भारत मे अ्रभी इस प्रकार के कर्म- 
चारी वर्ग का अ्रभाव-सा ही है। 

तो भी यह काम हमे सरकारी तथा जनता दोनो पक्षो की ओर से करना 
होगा । कार्यकर्ता वर्ग को चाहिए कि सदस्यों को नीचे लिखी बाते अच्छी तरह 
समभाकर उनके मानस-प्टल पर अ्रकित कर दे 

(१) मितव्ययी होना, दूसरों से सहानुभूति रखना तथा अपने पावों पर खडे 
होना । 

(२) जो सदस्य बने उनका एक-दूसरे से पूर्ण-परिचय की आवश्यकता । 

(३) सदाचार, पारस्परिक विश्वास तथा ईमानदारी की आवश्यकता । 

(४) असीमित उत्तरदायित्व वाली समिति में सदस्य की अपनी समस्त सम्पत्ति 
की सीमा तक तथा सीमित उत्तरदायित्व वाली समिति मे हिस्से के नामा- 
कित मूल्य तक समिति के ऋण के लिए जिम्मेदारी । 

(५) प्रबन्धक समिति के कतेव्य तथा उनका उत्तरदायित्व । 

(६) सदस्यो को ऋण केवल उपयुक्त आवश्यकता अथवा उत्पादक कार्यो के लिए 
ही देना । 

(७) यह देखता कि ऋश्स का रुपया उसी कार्य पर लगाया गया है जिसके लिए 
वह ऋण प्राप्त किया गया था । 
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(८) जिस सस्था (केन्द्रीय बैकादि) से रुपया श्राता हो उसके नियमो का सदस्यों 
को ज्ञान । 

(६) ऋण की वापसी अ्रपनी बचत से जमा करके देना, किसी से ऋण लेकर 
नही और प्रतिज्ञानुसार समय' पर ऋण लेकर लौटाना । 
यदि इन बातो पर सदस्य पूरा आचरण करे तो कोई भी समिति असफल 

नही हो सकती । 
पजीकरण की पुर्वावश्यकताए---जसा कि पूर्व लिखा जा चुका है सहकारी 

समिति का यास्तबिक ध्येय यह है कि आपस मे मेल-जोल करके सबके बहुत 
भले' के सिद्धान्त को क्रियान्वित किया जाय । इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता 
है कि सहकारी समिति के प्रमाणीकररणा से पूर्व यह भली प्रकार देख लिया जाय 
कि 

(१) सभा के हर सदस्य को सहकारिता के सिद्धान्तो से पूर्ण परिचय प्राप्त हो 
चुका है । यु 

(२) सब सदस्य ईमानदार है । 

(३) ऋण केवत सदस्यो को ही दिए जाने का प्रावधान' है । 

(४) ऋण केवल ऐसे कामो के लिए दिया जाने का प्रावधान है जिससे उत्पादन 
बढे और जीवन की आ्रावश्यकताए पूरी हो । 

(५) इस बात का प्रजन्ध है कि ऋएणा जिस मतलब के लिए लिया गया है 
उसी पर व्यय होगा, और यदि ऐसा न हो तो ऋण वापस ले लिया 
जायगा । 

(६) ऋण का जासिन भी लिया जायगा। 

(७) सेक्रेटरी को छोड समिति के अन्य पदाधिकारी नि शुल्क काम करेंगे। 

(८) प्रवन्धक-समिति से उपर सब अधिकार साधारण सभा को होने चाहिए 
ताकि सब सदस्य समिति के कार्य मे दिलचस्पी ले । 

(६) समिति का सचालन लोकतत्नी ढग पर हो और साधारणतया निर्णय निविरोध' 
हो। 

(१०) एक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार हो । 

(११) समिति के सब कार्य खुले हो, छिपे रूप से न हो । 

*बन्च--समिति का प्रवन्ध तीन' अगो पर निर्भर होता है, साधारण सभा, 


न 
। 
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प्रवन्धक समिति तथा कार्यकर्ता श्रपवा कर्मचारी वर्ग । इनका सक्षिप्त विवरण 

नीचे दिया जाता है । 

साधारण सभा--जों व्यक्ति समिति के नियमानुसार एक या इससे अधिक 
भाग सरीदे और समिति उसे सदस्य श्रेणी मे प्रविष्ट करने की स्वीकृति दे, तो 
वह सभा का सदस्य बन जाता है । इस तरह सव सदस्यों के समृहु को साधारण 
सभा अथवा समिति कहते है। समिति के सवध से सर्वोपरि अधिकार 
साधारण सभा को ही होते ह और इस सभा में हिस्सो का विचार रक्से विना 
हर सदरय का एक मत होता है । बंध बंठक के लिए आवश्यक होता है कि 
उपनियमो में लिसे अनुसार उतसले सदस्य अवश्य उपस्थित हो तथा बैठक 
नियमानुसार बुलाई गई हो । परन्तु साधारण सभा बहुत बार नही हो सकती । 
ग्रधिनियम के श्रधीन साधारण सभा की वर्ष मे एक वार वैठक होनी आवश्यक 
है । इस बैठक में वर्ष के कार्य पर विचार तथा हिसाव-किताब का ब्योरा साधा- 
राग सभा लेती है और अगले वर्ष के लिए चुनाव करती है। यह अनिवाये 
कार्य है। इसके अतिरिक्त सभा को उचित है कि वह गत बर्ष के कार्य की 
विवेखना करे और भगले वर्ष के लिए कार्य-क्रम निर्धारित करें । क्योंकि साधारण 
सभा दनिऊ कार्यो फे लिए एकट्टी नहीं हो सकती, शत देनिक कार्य के लिए सभा 
भी एक प्रवधक समिति होती है। 

प्रदधफ-समित्ति--प्रवधव-समिति साधारण सभा द्वारा उपनियमों के 
घनुसार निर्बाचित होती है। प्रवधक-समिति के सदस्थों को सख्या उपनियमों 
के झ्रपीन निश्चित होती है। यह संख्या ५ से ११ तक यवावश्यवता हो सकती 
है। यह सब संमस्थ साधारण सभा हारा छने जाते है । यह यदि चुनाव वह्मत के 
स्थान पर सय सग्मति से हो तो झपिए सफ्द रहते है । 

पवध-समिति से सागर्णतण् एक प्रधान, एक उपप्रधान, एड मद्री तथा 
एक सोपाश्यक्ष शोते 4 । साशशित् बोर पर प्रवण्समिति सभा के समसरल 
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(४) सभा के देनिक कार्य की देखभाल । 
(५) साधारण सभा के निर्देशों का पालन तथा निरच्यों को कार्बान्वित 

करना । 

प्रवधक-समिति को नीज़े लिखे कार्य नही देने चाहिए--- 
(१) प्रवधक-समिति का चुनाव । 
(२) रजिस्ट्रार को भेजने से पूर्व साधारण सभा द्वारा की गई जाच । 
(३) सदस्यों को पृथक्‌ करना आदि । 

ऊपर लिखा जा चुका हैं कि प्रवधक-समिति में कुछ पदाधिकारी होते है । 
उनके कार्यो का सक्षिप्त विवरण देना भी लाभप्रद होगा-- 

प्रधान व उपग्रधान--यह साधारण सभा द्वारा निर्वाचित होते है और 
उनके यह कार्य होते है--- 

प्रवधक-समिति तथा साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा 
पदाधिकारियो के कामो पर निगरानी रखना | विज्येप परिस्थितियों मे जब कोई 
विशेष अडचन हो तो प्रवन्धक-समिति प्रधान को विशेष अधिकार दे सकती है । 
उपभश्रधान प्रधान की अनुपस्थिति मे प्रधान का तथा प्रधान की सहायता का 
काम करता है । 

संत्री--समिति के कार्य सचालन के लिए एक मत्री की आवच्यकता होती 
है । यह आम तौर पर सभा का सदस्य होंता है। यदि सदस्यो मे कोई उपयुक्त 
व्यक्ति न मिले तो वाहर से भी कसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जा 
सकता है। परन्तु सदस्य मत्री सदा लाभप्रद होता है । नियमानुसार मत्री को वेतन 
सब समितिया देने की क्षमता नही रखती । अ्रत मतन्नी को वर्ष के अत में पुरस्कार 
अथवा भत्ता देना ठीक रहता है । स्थानीय व्यक्ति इस काम के लिए 
इसलिए अधिक अच्छा होता है कि उसे सब लोग जानते है और विश्वास भी 
अधिक होता है । वह भी सवको जानता हेँ। स्थानीय स्कूल का अध्यापक इस 
काम के लिए अच्छा हो सकता है। परन्तु शीघ्र स्थानातरण इसमे वाधा डालता 
है। स्थानीय पचायत का सचिव अधिक उपयुक्त हो सकता हैं। मत्री को कभी 
प्रवधक-समिति के अधिकार नही देने चाहिए कि वह उसके निर्णायों तथा 
निर्देशों को चालू करे । क्योकि अधिक अधिकार प्राप्त करके मत्नी समिति का 


हि 
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मालिक बनकर उसकी मौलिकता को समाप्त कर देता है। मनी के आमतौर पर 
निग्न कार्य होते है-- 

(१) समिति की कार्यवाही को नियमपुर्वक लिखना । 

(२) समिति के वास्ते पत्र-ब्यवहार करना । 

(३) समित्ति के सदस्यों से प्रवेश-शुल्क तथा खरीदे गए हिस्सों का रुपया प्रात 

करके जमा करना । 
(४) प्रवन्धक-समिति के निथ्चयों वो क्रियान्वित करना । 
(५) समिति के हित में देनिक कार्य की देखरेख । 
फोपाध्यक्ष--सभा की आय को सभालने का कार्यभार उठाने के लिए कोपा- 
ध्यक्ष को नियुवित होती है । सभा को जितनी आय हो चाहे वह हिस्सों की 
विन्नी द्वारा हो, या प्रवेश घुल्फ द्वारा या अमानत द्वारा या ऋण द्वारा, यह सब 
थ्राय कोपाध्यक्ष के पास जानी जरूरी है | कोपाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह समस्त 
आगाय प्राप्त छरे श्लीर उसे रोकठ-बही में दर्ज करे श्रीर उसको प्रवन्धक-न्समिति 
के निर्शय ऐ अनुसार तिकाला करे । यह कोष समिति के हित मे प्रयोग के लिए 
है । आजकल आमतौर पर वोपाध्यक्ष समिति का सपया सहकारी बैक में रसते 
#।॥ इस जमा विये भन वो बैक से निकालने के लिए प्रवन्धक-समिति प्रस्ताव 
हारा एक या इससे झधिक सदस्यों को अधिकार प्रदान करती है। और वहीं 
संदरय गपने ह्स्ताक्षरों द्वारा पन्ने राशि निकालवा सयते हैं । 
झावद्पपा रजिस्टर--हर समिति के लिए झधिनियम, नियम तथा उपनियमो 

के प्रधोन उृछ्ेक रजिस्टर रसने आवध्य क्र है । बदि यह रजिस्टर न रसे जाय तो 
सना थी तरण से नियमों वी झवड्लेलना समझी जाती है। यह रजिस्दर एस 
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रोज घनावशेष निकालकर उसका मिलान करना पडता है । 
खाता-बही---इसमे हर सदस्य के हिसाव का पृथक खाता खोलना पडता 
है तथा समिति के विभिन्‍न हिसावो के भी खाते रखने पडते है। खाते के हर 
इन्दराज मे प्राप्तव्य का अथवा देय राणि तथा अवशेष निकालना पडता है। और 
रोक्डवही के सच इन्दराज खातो में बटने जरूरी होते हे । 
रजिस्टर-किद्तवन्दी--इसमे दिये गए कर्जे की जित्तनी रकम जिस तारीख 
को देनी हो वह दर्ज रहनी चाहिए । इसमे यह भी स्पष्ट दर्ज रहना चाहिए कि 
कर्जे की किच्त मिली या नही | ' 
रजिस्टर-अमानत--उस रजिस्टर मे वह सव धन-राणिया अमानतदार के 
नाम के साथ खातेवार दर्ज रहती है, जिन्होंने समिति के पास अमानत जमा 
कराई हो । इनके आदान-प्रदान का भी ब्योरा दर्ज रहता है । 
रजिस्टर-कार्यवाही---इस रजिस्टर मे प्रवन्धक व साधारण सभा की कार्य- 
वाही का व्योरा दर्ज रहता है | कार्यवाही रजिस्टर मे हर उपस्थित सदस्य के 
हस्ताक्षर होते हैं तथा हर विपय तथा बंठक में हुए निश्चय दर्ज रहते है | यदि 
सभा बडी हो तो प्रवन्धक व साधारण सभा के कार्यवाही-रजिस्टर पृथक रखे 
जाते है । समिति के नित्चयो का यह प्रामाणिक लेख सग्रह होता है और इसमे 
लिखे विषयो की प्रामारितक्त प्रतिलिपि मन्नी दे सकता हैं । 
घन का उपयोग--हर समिति को आवश्यक है कि घन को साधारण 
व्यक्ति की-सी होव्यारी के अनुसार ठीक ढग से, मितव्ययता से तथा उपनियमो 
के अनुसार प्रयोग मे लाय । साथ ही इस वात का भी स्थल रखना चाहिए कि 
समिति की नीति का कही यह फल तो नहीं कि सदस्यो को आवश्यकता पूर्ति 
तथा आवश्यक ऋणा प्रासि के लिए विवग होकर गाव के साहुकार अथवा दूकान- 
दार का आश्रय तो नही लेवा पडता । 
ऋमखा-प्रदान--यह्‌ समितिया घन का उपयोग ऋण के लेन-देन पर ही करतो 
है। आमतोर पर यह देखा गया है कि ऐसी समितियों मे ऋण दिया तो जाता 
है, परन्तु वसूली मे इतनी ढील 'रहतो है कि धीरे-घीरे समिति की दह्या पतली 
होती जाती है, और कद्यो को तो ज्ञीघ्र ही परिसमापन की कार्यवाही का 
मूह देखना पडता है । आगे ऋरा देने मे समिति को बडी सावधानी तथा सतर्कता 
काम करना चाहिए ताकि समिति उत्तरोत्तर उन्नति करती जाय | इस काम 
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में निम्न वातो का*ध्यान रखना लाभदायक होता है--- 

(१) हर सदस्य को यदि आवश्यकता पडने पर सभा से रुपया न मिले और 
उसे साहुकार का मुह देखना पडे तो उसे समिति के सदस्य' होने का कोई 
लाभ नही होगा और इस तरह सदस्य समिति से विमुख होते जायगे। अत 
आवश्यकता पडने पर सदस्य को समिति से ऋण मिल जाना चाहिए । 

(२) कई बार ऐसी आ्रवश्यकताए आ पडती है जिनके [लिए व्यक्ति प्रतीक्षा नही 
कर सकता यथा मृत्यु आदि। ऐसी परिस्थितियों पर प्रधान अथवा अन्य 
सदस्य को प्रबन्धक-समिति के प्रस्तावानुसार ऋण देने का इस प्रतिबन्ध 
सहित अधिकार रहना चाहिए कि बाद मे उसे प्रबन्धक-समिति द्वारा 
अनुमोदित करवा लिया जायगा । 

(३) सभाको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कही प्रबन्धक समिति के 
सदस्य अपने मित्रों व सम्वन्षियो को या आपस में ही तो ऋण नही वाट 
लेते । अत यह उपनियम चाहिए कि प्रबन्धक-समिति के सदस्य सभा के 
ऋणशणी न हो । और ऋण देने की अधिकतम सीमा नियत की जाय जिससे 
अधिक ऋण किसी को न' दिया जा सके, ताकि न तो रुपया मित्रो आदि 
में बाट सके और न ही किसी एक पर इतना ऋण का बोर हो जाय कि 
वह आखिर दिवालिया होने पर विवश हो । 

(४) इस बात के परीक्षण के लिए कि किसी सदस्य' को उसकी हैसियत से 
अधिक ऋण न दिया जाय, क्योकि हैसियत से अधिक ऋण दिए जाने में 
सदस्य कठिनाई मे पड जाता है, इस तरह हर सदस्य की भी अधिकतम 
ऋण-सीमा उसकी हैसियत के अनुसार निर्धारित कर देनी चाहिए । 
अधिकतम ऋण-सोमा--ऋणा-प्राप्ति के लिए अधिकतम ऋणा-सीमा 

असीमित उत्तरदायित्व वाली सहकारी समितियों में हैसियत के अनुसार ही 

होती है । श्रभी तक हैसियत उसकी भूमि तथा अन्य सम्पत्ति से आकी जाती थी, 
परन्तु ऐसी पद्धति मे काग्तकार घाटे मे ही रहता था। वह फसल उगाता परन्तु 
उसे फसल के बदले भी सहकारी समिति से ऋण न मिल सकता था परन्तु 
साहूकार दे देता था। श्रव ग्रामीण साख-सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तावानसार एक 
झोर तो अधिनियम के अधीन फसल पर सहकारी ऋण का सभार किया 
गया है और सदस्य की अधिकतम ऋणसा-सीमा के निर्धारण मे काइतकार की 
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फसल का भी विचार रखा जाता है। 
सीमित उत्तरदायित्व वाली सहकारी समितियों मे हैसियत के अनुसार 

ऋणा-सीमा की अधिकतम मात्रा आककर फिर उसे हिस्से के धन पर अब- 

लम्बित उत्तरदायित्व की मात्रा तक अर्थात्‌ हिस्सो मे धन के निर्धारित खण्ड 
तक फिर सीमित कर दिया जाता है। इस तरह ऋण की महत्तम सीमा निर्धारित 
कर दी जाती है । 

ऋष की श्रवधि--सहकारी प्रणाली मे ऋणो को तीन भागो में विभक्त 
किया जाता है अर्थात्‌ (१) अ्ल्पकालिक, (२) मध्यकालिक और (३ ) दी 
कालिक । 

(१) अल्पका लिक ऋणो की अ्रवावि १५ मास तक होती है । यह ऋण साधारण- . 
तया फसलो के उत्पादन मे सहायता के लिए दिये जाते हे । प्रवन्धक समिति 
को ऐसे कार्यों का ब्योरा निश्चित कर लेना चाहिए | उदाहरण के लिए ऐसी 
आवश्यकता इस प्रकार होती है-- ह 
(१) बीज खरीदना, (२) छोटे-छोटे उपकरण (झ्ौजार) खरीदना, (३) 

खाद और चारा-घास आदि का क्रय, (४) कृषि के लिए सजदूर लगाना व 

बेल आदि का क्रिये पर उपयोग, (५) उत्पादन को मण्डी तक ले जाने के लिए 

प्रबन्ध, (६) लगान का देन।, (७) सिचाई-कर का देना, (5) उपज को उपपुक्त 
समय पर विक्रय के लिए रोकने के आरत्तरिक काल मे आवश्यकताओं की पूर्ति 
आदि-आदि । 
इस ऋण की अदायगी दो या एक किस्त मे ही सदस्य को करनी पडती है । 
(२) मध्यकालिक ऋणो की अवधि ३ वर्ष तक होती है और इनकी वापसी के 
लिए छमाही किस्ते को जाती है। यह ऋरण उन आवश्यकताञो पर 
दिए जाते है जिनकी झरावश्यकता उत्पादक कार्यो मे सहायक होती है, और 
जिनकी वापसी कृषक अपनी आय के साधनो से शीघ्र चुकाने की क्षमता 
नही रखता-- 
(१) कृषि उपकरणों का क्रय, (२) बेलो का क्रय, (३) भूमि का सुधार, 
(४) और स्रोतों से प्राप्त ऋण की अदायगी, (५) शिक्षा, (६) आवश्यक 
मुकदमाबाजी, (39) आवश्यक ससस्‍्कार, (५) ग्रामोद्योगो आदि के लिए। 
“ «”) इससे अधिक अवधि मे लौटाए जाने वाले ऋण दीर्घक/लिक ऋण कहलाते 
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है। ऐसे ऋण साधारणतया छोटी प्रारभिक समितिया नही देती । यह ऋणु--- 

(१) मकान बनाने, (२) भूमि खरीदने, (३) बगीचा लगाने, (४) मशीनरी 

आदि लगाने, सिचाई का प्रवन्ध करने आदि के लिए दिए जाते है । इनके 

लिए भूमि-वन्धक-अ्धिकोष प्रवन्ध करते है । परन्तु जहा ऐसे बैक नहीं 

होते वहा यह ऋण सहकारी बैक से रुपया प्राप्त करके ससितिया भी दे 

सकती है। इन ऋणो के देने मे कई बार अधिकतम ऋण सीमा का 

उललघन करना पडता है और ऐसी दशा में इस ऋण से खरीदी जाने वाली 

सम्पत्ति को सभा बन्धक रूप मे रखती है । 

सदस्यो मे नियत समय पर ऋण लौटाने का स्वभाव डालना इस पद्धति की 
सफलता के लिए बडा आवश्यक है। 

ऋषा-पन्न (प्रोनोट)--ऋरणा को सुरक्षित रखने तथा उसके लौठाने के 
प्रतिबन्धो को निश्चित करने व दर ब्याज आदि को लिखितस्वरूप देने के लिए 
हर ऋण का एक ऋणरा-पन्र लिखा जाता है। यह ऋण-पन्र दो प्रकार के होते है--- 
तमस्सुक तथा प्रोनोट। प्रोनोट शैली को अधिक लाभदायक समभा जाता 
है, क्योकि उसमे शर्त नही होती, यह दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा 
सकता है अथवा किसीके नाम बदला जा सकता है । इसमे कर्जे की माग पर 
उसके लौटाये जाने की प्रतिज्ञा होती है। जबानी शहादत की आवश्यकता नही 
रहती । परन्तु इस प्रकार के ऋण-पत्र अल्पकालिक ऋण मे ही प्रयुक्त हो सकते 
है क्योकि जहा किस्तो की शर्ते हो वहा प्रोनोट की शैली प्रयुक्त नही हो सकती । 
क्योकि प्रारभिक समितियों में कानून जानने वाले कम होते है, अत यह आवब- 
इयक है कि प्रोनोट और तमस्सुक आदि सहकारी विभाग की सलाह से छपवा 
लिए जाय । 

ज़ासिन--ऋण देते समय सदस्य से जामिन अथवा उसकी जमानत देने 
वाला भी लेता चाहिए या नही ? वस्तुत” समिति का सदस्य अपना जामिन स्वय 
होता है । सहकारी पद्धति मे असली जमानत तो सदस्य की विश्वासपात्रता तथा 
उसका सदाचार होती है । फिर समित्ति को ऋण की वापसी की इतनी चिन्ता 
नही होती जितनी कि सदस्यो की आर्थिक दशा को बचत आदि का स्वभाव पैदा 
करके सुधारने की होती है । जहा साधारण लेनदेन मे जामिन इसलिए लिया 
* जाता है कि ऋण की वापसी सुरक्षित रहे, वहा सहकारी सर्मिति ऋण की वापसी 
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सुरक्षित करने के साथ-साथ इसलिए भी जामिन लेती है कि ऋण उसी काम 
में प्रयोग लाया जाय जिसके लिए वह लिया गया है और ऋण लेने वाली 
सदस्य बचत आदि द्वारा रुपया बुचाकर लौटने का प्रयत्त करे। क्योकि ऋणी 
के ऋरा न लौटाने पर वह रुपया जामिन से वसूल किया जा सकता है, इसलिए 
जामिन ऋण के प्रयोग तथा बचत के स्वभाव को अपनाने आदि के बन्रम पर 
अधिक ध्यान रखेगा। इस ध्येयः के समक्ष जामिन लिया जाना उपयुक्त ही 
होता है । 

ब्याज--प्रवन्धक-समिति को चाहिए कि व्याजो की दर नियत रक्‍्खे। यह 
दर सबके लिए समान होनी चाहिए । इसमे इन बातो का घ्याव रखना आवश्यक 


२) दर इतनी कम भी न हो कि सभाअपने लिए कुछ भी न बचा सके । 
३) दर-ब्याज बैक से समिति जिस दर पर ऋणा प्राप्त करती है उससे कुछ 
अधिक होनी चाहिए | साधारणतया १% से २% बढोतरी होनी चाहिए । 
(४) ब्याजदर इतनी अ्रधिक नहीं होनी चाहिए कि सदस्य समिति को छोडकर 
अन्य स्थान से ऋण प्राप्त करने का यत्त करे, परन्तु इस वात का ध्यान 
रखना चाहिए कि कही साहुकारी-यूनि रखने वाले समिति के सदस्य 
समिति से कम दरो पर ऋण लेकर गरीब कृषको को अधिक दरो पर तो 
ऋणा नही देते । 
ऋण की समय पर वापसी--सहकारी समिति का वसघ्तुत प्रथम कर्तव्य 
यह है कि संदस्यो मे सदाचार भावना को पुष्ट करे । बचत सिखाये तथा समय 
पर ऋरणा लौटाने का उनमे स्वभाव डाले । ऋण की समय पर वापसी सभा के 
अपने प्रगतिशील जीवन के लिए परमावश्यक है । क्योकि रुपया समय पर वापस 
न आय तो रुपया फसा रह जाता है और समिति के पास शेष सदस्यों की आराव- 
इयकता-पूर्ति के लिए कुछ रह नही जाता । इतना ही नही सहकारी बैक का 
कारोबार भी इस अवहेलना से ठप्प हो सकता है । इसलिए ऋण के इस पक्ष 
की ओर प्रवन्धक-समिति का विशेष ध्यान रहना चाहिए अन्यथा समिति निर्बेल 
होकर समाप्त हो जायगी । यदि ऋण लेने वाला समय प्र ऋण वापस न 
करे तो उसके लिए ब्याज-दर अधिक हो जाने का डर रहना चाहिए ताकि 


है 
(१) दर बाजारी दर से कम हो । 
( 
( 
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समय पर ऋगणा की वापसी के स्वभाव को प्रोत्साहन मिले । ऐसी ढील करने 
वाले ऋणी तथा जामिन को पुन ऋण मिलने में रुकावट रहनी चाहिए। इससे 
समय पर ऋण -वापसी के स्वभाव को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु यह बहुत 
आवध्यक है कि समिति की प्रवन्धचक-समभिति इस कार्य में बहुत सतर्क रहे । 

सहकारी विभाग--विभाग के जिम्मे भी कुछ ऐसे काम हे जिन्हे यदि 
तत्परता से न किया जाय जो सहकारी समितियों का काम शियिल पड जाता 
है । उनकी ओर भी सक्षिप्त सकेत क्या जाना अनुपयुक्त नही होगा । सहकारी 
विभाग के जिम्मे अ्रधिनियमाधीन दो ही कार्य हे--उनका पजीकरण तथा 
हिसाव वन जाच-पडताल परन्तु सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त तथा राज्य 
न नीति को ज़ियान्वित करने बाला यह आन्दोलन सहकारी विभाग पर आव- 
इयकता से अधिक आश्रित रहता है। परन्तु यहा पर तो उतना ही लिखना 
पर्याप्त होगा कि सहकारी विभाग का उपनिरीक्षक तो समितियों के सगठन 
करने का, और यह ध्यान रखने वंग उत्तरदायी होता है कि बह ठीक से चल रही 
हे । इसका कर्तव्य होता हैं कि हर समिति में वह एक महीने में एक बार जाय। 
उसके ब।ढ निरीक्षक की शेगी आती है। यह समिति के कार्य वो देखकर 
उसको भूले सुधारने तवा मन्नणा देने के लिए होता है । हर समिति का वर्ष में 
एक बार निरीक्षण करना आवश्यक है। तृतीय प्रेणी लेखा परीक्षको की होती 
है। उनका वातंव्य है कि वर्ष मे उमर ने कम एक बार हर सभा समिति के 
हिसाव की जाच-पटठताल करें । हर समिति वो चाहिए कि सहकारी विभाग के 
उन कर्मचारियों से पूरी-पूरी सहायता प्राप्त करे । इनके सहयोग तथा सहायता 
से कार्य की सफलता की समावनाए बट सकती है । शोर सहझारी विभाग के 
कर्मचारियों को भी चाहिए कि उनकी वृत्ति ऐसी हो कि वे एस छोकन्तत्री 
आन्दोलन वो बटावा दें और बसी ही ग्रभिरुचि से । 

निरशायिण था सालिस-- जब कोई सउस्य ऋग्ग ने लौदाश अथवा वी धन्य 
वियाद समित्ति से ही तो ऋश शी वसूली फ्रे रहिए समिति वो ऊचहरी मे नहीं 


न 


जाना पएता। घबरन बह झपना सामरा झनिस्टेट ग्जिस्ट्रार का सामने रखम चार 
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समिति के प्रवन्धक को आवच्यक अवसरो पर इस अधिकार का प्रयोग कर लेना 
चाहिए । 
समिति की श्रसफलता के कारण--यदि सहकारी स गठन की प्रवन्धक समिति 

के सदस्य स्वार्थी या लापरवाह हो तो वे अपनी आय का ही ध्यान रखेंगे, सभा 
के कार्य की ओर ध्याव नही देगे । इसका फल यह होगा कि समिति के सदस्यों 
को ऋरा मिलने में असुविधा होगी, वह निष्पक्ष रूप से नही बाटा जायगा । वापसी 
के लिए प्रयत्न नही होगा । इस प्रकार समिति का कार्य शियिल होता जायगा, 
इसकी असफलता के प्रधान कारण इस प्रकार होते है-- 

(१) देख-रेख की कमी, 

(२) बिना सोचे-सम के ऋण देना, 

(३) ऋणी लोगो का प्रवन्धक समिति के सदस्यो की आज्ञा न मानना, 

(४) समय पर ऋण न लौटाया जाना, 

(५) सदस्यों को ऋण देने मे पक्षयात, 

(६) समिति के कार्यकर्ताश्रो की बेइमानी और अयोग्यता, 

(७) सदाचारहीन अनुचित व्यक्तियो का सदस्य होना, 

(८) समिति के क्षेत्र क। बहुत कम या बहुत अबिक विस्तृत होना, 

(९) सदस्यो द्वारा अपने पुराने ऋणो को छिपाकर रखना, 
(१०) सभा के उपनियमों मे भूले और उनकी अवहेलना, 
(११) समिति मे आन्तरिक वैमसनस्य, 
(१२) रुपया या सदस्यो को न्यूनता, 
(१३) एक सदस्य का समिति पर छा जाना, 
(१४) सदस्यों का समिति के कार्य मे रुचि न लेना, 
(१५) सहकारी विभाग के कर्मचारियों तथा समिति के सदस्यो मे विरोध । 

ग्रत सबसे आवश्यक वात है रजिस्ट्रार तथा उसके अधीन कर्मचारी 

समिति को निगरानी रखे और यह देखभाल रचनात्मक तथा शिक्षात्मक होनी 
आवश्यक है । सहकारी विभाग के कर्मचारी कई वार ध्वसात्मक प्रवृत्तियो को 


-- अपना कर केवल यही (ते है कि किस प्रकार प्रवन्धक-समिति के किसी सदस्य 


ं 


है 


 किप्ती छोटी भूल के लिए फौजदारी मुकदमो मे फसाया जा सकता है । 
धट्।५ की चाहिए कि विभाग के कर्मचारियों की ऐसी वृत्तियों को रोकता 
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रहे और निगरानी द्वारा सभा के प्रगतिजश्ञील जीवन को सुरक्षित करे। कई बार 
उपनियमो को ठीक करने अथवा प्रवन्धक समिति में थोडा हेर-फेर करने से 
समिति की दशा सुधर जाती है । रजिस्ट्रार को परिस्थितियो के अनुसार प्रवन्धक- 
समिति को स्थगित्त अ्रथवा बरखास्त करने के भी अधिकार होते है । समिति की 
दा बहुत ही खराब हो तो उसको समाप्त कर देना ही एकमात्र इलाज रह 
जाता है। साधारण सभा को चाहिए कि प्रबन्धक समिति चुनते समय विशेष 
ध्यान रखे कि निस्‍्वार्थ तथा रचनात्मक वृत्ति वाले सदस्य प्रवन्धक-समिति में 
रहे अन्यथा समिति का सचालन सुचारु रूप मे नहीं हो सकेगा। परन्तु सब बातो 
के साथ-साथ कर्मचारियों तथा समिति के सदस्यो का निरन्तर प्रशिक्षण बहुत 
आवश्यक होता है । इसके विना ऊपर लिखी कमजोरिया या बुराइया दूर नहीं 
होगी । 

समिति का लाख--जब समिति सफल होती है तो कुदरती तौर यर उसे 
लाभ होता है। परन्तु यह पहले लिखा जा चुका है कि सहकारी समिति लाभ 
कमाने का नही वरन्‌ मानव-सेंवा का उपकरण है। इतना होने पर भी यह एक 
व्यवसायिक सगठन है। भ्रत कुछ लाभ के चिता इसका निरन्तर चलते रहना 
सम्भव नही। श्रत. समिति को जो लाभ होता है उसके वितरण में वडी सू कन्वूक 
से काम लेना पडता है ताकि यह सस्था भी दूसरी कम्पनियों जेसी न हो जाय । 
अंत यह कानून है कि--- 
(१) कोई सहकारी समिति खरोदे गये हिस्से के धन पर १०%, से अधिक 

सदस्यों को लाभ वितरण न करेगी । 
(२) २५% अनिवार्य तौर पर सुरक्षित कोष मे जमा होगा । 

कहना न होगा कि सुरक्षित कोष एक बडा ही उपयोगी कोष है और यदि 
यह नियमपूर्वक पुष्ठ होता जाय तो कुछ वर्षो के पश्चात्‌ समिति के पास अपना 
इतना धन हो जाता है कि उसे अन्य कही से धन प्रास करने की आवश्यकता 
नही रहती । इसके अतिरिक्त सभा-- 

दान-कोष, पारस्परिक सहायता-कोष, अप्राप्तव्य ऋख-पूर्ति कोष, घादा- 
कोप, भवन-कोष आदि मे लाभ को जमा करती रहती है। 

सभा का मौलिक आझाधार--आमतौर पर देखा गया है कि हर समिति की 
कोई न कोई ऐसी सम्पत्ति होनी चाहिए जिससे समिति को कुछ आय भी हो, 


| 
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और उसका कृषिपरक गुण बना रहे तथा वह हृढ बनी रहे । श्री लोवो प्रभु ने 
इस पक्ष पर बहुत जोर दिया है । 

नगरो में समिति का अपना मकान इस प्रक।र की सम्पत्ति सुकाई गई हे ) 
परन्तु हर समिति का भवन के साथ यदि एक स्वावलम्वी कृपि-क्षेत्र हो, जहा 
समिति की प्रवन्धक-समिति के सदस्य ग्रामीय प्रथानुसार कार्य करके समिति के 
लिए उत्पादन करे तो समिति का जीवन सुरक्षित हो जाता है। उसकी श्रायु 
बढ जाती है तथा रचनात्मक पद्धति के परिचालन मे पर्याप्त सहायता प्राप्त 
हो सकती है । 

हम ऊपर देख चुके है कि किसी भी प्रकार की सहकारी समिति हो उसकी 
सफलता के लिए कुछेंक वाते जरूरी है। पर सबसे जरूरी समिति का एक ऐसा 

न्द्रीय तथा मौलिक आधार होना चाहिए जो कि उसका साधारण खच्चे 

निकाले, उसे स्थिर जीवन प्रदान करे, उसके प्रति जनता की दिलचस्पी पैदा 
करे तथा जिस प्रकार की भी समिति हो उसके कार्य मे सहायक हो । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि आम- 
तौर पर हर सहकारी समिति का ढाचा प्रारम्भिक स्तर पर इसी प्रकार का 
होता है, परन्तु अन्य प्रकार की सहकारी समितिया सीमित उत्तरदायित्व वाली होती 
है। ऋण का अभ्रग हर समिति मे किसी न किसी ढग में होता ही है। श्रत ऊपर 
बताई गई बातो की ओर हर समिति को ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी 
असमय मृत्यु न हो । 


के । 
सहकारिता ओर ऋण 


अतीत में ज्यो-ज्यो व्यवितयो के सामाजिक जीवन का प्रारभ हुआ और 

पारस्परिक सम्पर्क बढा, तो व्यक्तिगत आवश्यकताओो की पूर्ति के लिए वस्तुओं 
यु 

१. श्रादान-अवान होने लगा। अभी मुद्रा श्र्थात्‌ सिक्के का जन्म नही हुआ था 


हि एक वस्तु दूसरी वस्तु के बदले ली जाती थी । मुद्रा का विकास पहले पशु, 
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फिर अनाज तदनन्तर सिक्के के रूप में हुआ । इस आदान-प्रदान में कई वार 
ऐसी परिस्थितिया भी पैदा हो जाती थी जहा लेने वाला बदले मे उसी समय' 
कुछ नही दे सकता था,अ्रत ली हुईं वस्तु के बदले कोई दूसरी चीज देने मे उसे 
कुछ समय की आवश्यकता होती थी | इस तरह ली हुई वस्तु अथवा मुद्रा ऋण 
प्र ली गई समभी जाने लगी। श्र कुछ काल तक प्रतीक्षा के लिए जो कुछ 
आधिक दिया जाता था उसी को व्याज कहा जाने लगा । 

यो तो ऋण की आावध्यकता सभी प्रकार के व्यक्तियों को पडती है, परच्तु 
किसान को इसकी जरूरत अधिक रहती है क्योकि उसकी उपज प्राय वर्षा पर 
निर्भर होती है और फिर उपज एक अवधि के वाद प्राप्त होती है। अ्रत इस 
आवश्यकता की पूति के लिए ऋण देने का भी एक व्यवसाय वन गया। चूकि 
ऋण लेने वाला विवद्यता की हालत में होता है, अत ऋण देने वाले ने भरने - 
घने अपने लाभ के लिए उसपर कडी थार्ते लांदनी शुरू कर दी। ज्ञाईलॉक की 
कथा से हम सव परिचित हे, जवकि मानव जीग्न से धन का मूल्य अधिक आका 
जाने लगा था। इस सवार पूर्ण नीति को रोकने के लिए नियम बने । भारत 
में ऐसा कानून प्रसिद्ध था कि जहा व्याज द्वारा मूल घन दो गुणा से नही बढ़ 
सकता भा । झ्वधि सम्बन्धी कोई कानून नहीं होता था जिस के कारण ऋणगा- 
पत्रादि नये नही करने पड़ते थे, और इस नवीनीकरण्य द्वारा ब्याज बढने की 
संभावना से नी बचत हो जाती थी । 

यह सर्व विदित वान है कि भारत में इस प्रकार ऋण देने वाले लोग इतने 
विध्यस्त होते थे कि दोग उनसे एकान्त में ऋणा लेते और वापस करने थे। केवल 
उनको बही पर दिसाव हुपा बरता था और ऋणापन्नादि नहीं लिखे जाते थे । 
दर्ते -गर्न एस ईमानदारी तथा दिश्वास मे कमी गई और ऋगापन्र अथवा हिसाब 
विरशाने के बाद अन्च थे जाग लेने बाला ललम को छू लेता | मिर निशानी डालने 


द््प जैलन्‍लकक लिप अलकजल-»न पः शझअधवा ञ्य्र गठा लगाने के: अमर 7 कक की दर *- नमक कक न 
तवा, उसे बाद हस्तालर अथवा अगूठा लगाने ली बारी आई । आपिर अ हम 


ह 


हिना न ः. 


दंड 2कफाडओ अल घ गए जा ््फ डाल कि श्दााण+ कला पच्ा कक न. 23००, 

ग्सी दशा में पर च गए उत्ना साक्ती डालने पाने छोर बाई और बाते करनी पदली । 
््ः श्पू पलक कननक 3२७० १३8 कि बह आफ कक लफजाओ अन्कमन्‍्कन्‍का कपिया न दि 

उधर धर्वाद टा बातून शाण सलिसने हर तीसरे उप ऋण्य-पत्र सथा जोने पर 


ग्रे किक डे का नआडा 
५% ४४5" ये वन के ऑट्ोचकक बजुन्मक का डंटिलाओकी अलकल ककब्लणबन्‍यकक दाबास ब् 
गतए झाल ह हि प्रयोचज्यों हम मसंदेदुन गण बारसे | एमानएर ईद दाए 


पृ ग्प है छबन्ज है कु 
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तथा स्वार्थपरायणता में पड कर निर्धन, अनपढ तथा भोले-भाले किसान तथा ऋण 
लेने वाले अन्य लोगो को नृशसता से लूटना शुरू किया। इससे अमीर अधिक अमी र 
और गरीब अधिक निर्धन हो गया। यह हालत विश्व के हर भाग में हुईं । समाज 
को इससे बचाने के लिए कई आन्दोलन चले, कई कानून वनते और कई विचार 
पद्धतिया विकसित हुई । इसमे सन्देह नहीं कि अभी तक हम किसी भी उपाय 
द्वारा अपने ध्येय को प्राप्त करने मे सफल नहीं हो सके । इस सम्बन्ध में सबसे 
अधिक सफल तथा अ्रधिक आशा प्रदान करने का गौरव आज की सहकारिता 
को प्राप्त है । 
किसान ही हमारे समाज की रीढ हैं। इसी किसान द्वारा अधिक उत्पादन से 
ही समाज सुखी होता है । भ्रत किसान की उत्पादन क्षमता बढाने के लिए ज़रूरी 
है कि वह स्वस्थ और सुखी हो । परन्तु हम कुछ ऐसे समाज का निर्मारण कर 
चुके है जहा-- 
घरती का जो सीना चीरे, आखिर मु हु की खाय। 
ज़्र की खातिर खुन बहाए, लेकिन खाक न पाय । 
सब की झोली मरते वाला, और दासन फेलाय, 
हरे भरे खेतो का आका, और फाको मर जाय । 
किसान को बीज के लिए, उत्पादन बेचने के लिए, कपडा तथा अन्य आव- 
इयकंता की वस्तुएं खरीदने के लिए, विवाह तथा मरण सम्बन्धी खर्चे के लिए, 
वैल लेने के लिए समाज के किसी और अग का मुह देखना पडता | उसे 
ऋण मिलता परन्तु ऋण उसका सहायक न होकर गोषक तथा ध्वसक वन 
जाता । और किसान के सामने विवज्ञता, निर्धचता, बीमारी, अकाल, निरक्षरता 
आदि का समुद्र ही ड्रवक्या खा-खाकर मरने के लिए रह जाता । इसी समस्या 
पर अधिक व्यावहारिकता तथा व्योरेवार विचार करने के लिए देश की स्व- 
तनत्रता के बाद क्ृषि-वित्तीय उप समिति १६४५, तथा सहकारी योजना समिति 
१६४६ तथा ग्राम्य वित्तानुसन्धान समिति १६४६ वनो और उन्होने अपनी रिपोर्ट 
दी | फरवरी १६५१ रिजर्व बैक ने भारत के सहकारी कार्यकर्त्ताओ, रजिस्ट्रारो 
ग्रामीण ऋण अधीक्षरा समिति तथा अर्थ शास्त्रियों का सम्मेलन बुलाया, जिस 
मैं इत सब रिपोर्टो तथा सहकारिता के भविष्य पर विचार किया गया। इस 
सम्मेलन ने कई सिफारिश की, परन्तु इन सब मे महत्वपूर्ण सिफारिजण दीघे- 
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कालीन कार्यक्रम के लिए थी । सम्मेलन ने कहा कि वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में 
आकडो के अभाव के कारण ऋण सम्बन्धी नीति का ठीक तौर पर निर्धारण 
कठिन है अ्रत रिजव॑ बैक ग्राम्य-ऋण समस्या का सर्वेक्षण करे । 

विचार यह था कि इस अध्ययन मे ग्राम्य-ऋण सम्बन्धी समस्त वर्तमान 
समस्याओं को ध्यान मे रखा जाय. और ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जिससे ऋण 
सम्बन्धी नीति का निर्धारण वास्तविक परिस्थितियो पर अवलम्बित हो । 

रिजर्व बैक की केन्द्रीय परिषद ने सुझाव स्वीकार करके एक कमेटी नियुक्त 
की और उसके कार्यक्रम को काफी उदार तथा सरल रखा कि--- 

(१) कमेटी सर्वेक्षण की योजना बनाकर कार्य का पर्यवेक्षण करती रहेगी, 

(२) उसके फलो से निष्कर्ष निकालेगी तथा अपने सुभाव देगी। इस साके- 
तिक कार्यक्रम का विश्लेषण रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकार को लिखे गए 
अप्नने पत्र में किया है, जिसमे कहा गया था--- 
“इस प्रकार वह समस्याएं, जिनसे कमेटी सम्बन्धित है तथा वह सामग्री 
जिसके आधार पर उनकी पूर्ति को जा सकेगी, केवल आ्राकडो से सम्बन्धित 
ही नही है वरत्‌ वह आथिक तथा प्रशासनिक भी है। “और यह रिजर्व 
बैक ने ससद्‌ की मागो (जिनमे रिजवे वेक द्वारा इन समस्याओ्रो के सम्बन्ध 
मे अधिक रचनात्मक नीति का अ्रवलम्वबन वाछित था) के उत्तर मे, ग्राम्य- 
ऋण समस्या की नीति तथा कार्यक्रम मे नृतनीकरण से उत्पन्न हुई है। 
इसलिए रिजर्व वेक द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया है वह त्रिविध है। 
प्रथम, वह पग जो लम्बे काल के प्रोग्राम तथा सगठन की प्रतीक्षा किए बिना 
उठाए जा सकते है, द्वितीय वह जिनके लिए लम्बे काल के कार्यक्रम की 
प्रतीक्षा की आवश्यकता तो नहीं परन्तु जिनकी निर्भरता सगठन-सम्बन्धी 
विकास तथा सुधार पर अवलम्बित हे, जँसे उच्चस्तरीय बैक का सगठन, 
जहा वह नही है। कुछेक राज्यो मे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक ऋ्ण-सगठन 
का पुष्टिकरण तथा सहकारी विभाग तथा सहकारी सस्थाओ के कर्मचारियों 
का प्रशिक्षण | तृतीय प्रब्न है माम्य-ऋरण के सम्बन्ध में दीर्घकालीन 
नीति। इसका सीधा सम्बन्ध उपरिलिखित दो पगो से है। निर्देशन समिति का 
काम केवल इतना हो है कि ऐसी सामग्री का सग्रह करे जिससे भविष्य के 
लिए नीति निर्धारण सुगम हो। मैंने एक छोटी-सी कमेटी का निर्माण 


हू 
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के 
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विचार मे रखा है, ताकि प्रशासनिक तथा विशेपज्ञो द्वारा मार्गदर्शन सुलभ 
हो । यह भी प्रावधान रखा है कि रिजवं बैक के तनन्‍्त्र, उसके अनुसन्धान- 
विभाग तथा स्थायी मन्नणा समिति से सम्बन्ध स्थापित रहे जिसमे कि 
निर्देशन समिति के सदस्य भी शामिल हैं। तदनुसार कमेटी के उद्देश्य 
पर्याप्त मात्रा मे उदार रखे गए हे जैसा कि था भी जरूरी, और इसे केवल 
आकडे सम्बन्धी अनुसन्धान का साधत नही रखा गया ।” 
इस कमेटी ने एक प्रश्नावली तैयार को जिसके उत्तर प्राप्त हुए तथा देश 
के विभिन्‍न प्रतिनिधि क्षेत्रो मे विशेष अनुसन्धान किया गया । इसके लिए देश 


को निम्न १३ क्षेत्रों में विभक्त किया गया-- 


स० साम्र 
१ असम-बगाल 


२ विहार-बगाल 


३ पूर्वी उत्त र-प्रदेश 


४ पश्चिमी उत्तर-प्रदेश 


५ पजाब--पेष्स्‌ 


६ राजस्थ न 


क्षेत्र 

त्रिपुरा, असम तथा साथ के जिले, 
वगाल के---लखी मपुर, कचार, त्रिपुरा 
तथा जलपाइग्ुडी । 

बिहार तथा साथ के बगाल तथा 
दक्षिणी उत्तर-प्रदेश के जिले--माल्दा, 
बर्दंवान, मिदनापुर, भागलपुर, मुधेर, 
हजारी बाग, पालामऊ तथा मिर्जापुर । 
पूर्वी उत्तर-प्रदेश के ज़िले--बलिया, 
देवरिया, जौनपुर, सुलतानपुर तथा 
सीतापुर। 

पश्चिमी उत्त र-प्रदेश के जिले--कानपुर, 
हमीरपुर, शाहजहापुर, आगरा, भ्रलीगढ, 
नेनीताल तथा मेरठ । 

पजाब, पप्सू, हिमाचल प्रदेश--सि -मौर, 
होश्यारपुर, जालंधर, हिसार, भटिण्डा 
तथा महेन्द्रगढ । 

राजस्थान---॥रू, वाडमेर, सिरोही, 
जयपुर, सवाई माधोपुर तथा चिक्तौड- 
गढ़ । ४ 


सहकारिता और ऋण डर 


७. मध्य भारत 


८. उडीसा व पूर्वी मध्य-प्रदेश 


६. पश्तिचमी कपास क्षेत्र 


१०. उत्तरी-दक्खन 


११, दक्षिणी-दक्खन 


१२. पूर्वी-तटवर्ती क्षेत्र 


१३. पश्चिमी-तटवर्ती क्षेत्र 


$ 


मध्यभारत, विध्यप्रदेश तथा उत्तरी 
मध्य प्रदेश के जिले---रावुआ, शिवपुरी, 
शाजापुर, भेलसा, रायसेन, सतना, रीवा 
तथा सागर । 
उडीसा तथा पूर्वी व दक्षिणी मध्यप्रदेश 
के जिले--साभलपुर, पुरी, कारापट, 
विलासपुर, द्रग तथा चान्दा । 

ध्यप्रदेश के कपास पेंदा करने वाले 
जिले--वम्बई, हैदराबाद तथा सौराष्ट्र । 
नागपुर, अकोला, सौराष्ट्र, अहमदाबाद, 
भडोच, पश्चिमी-खानदेश तथा परभनी । 
बम्बई के दक्षिणी जिले, हैदराबाद, 
मद्रास, पूना, कोल्हापुर, बीजापुर, 
उस्मानाबाद, महवूव नगर तथा 
कुरनतूल । 
मेंसूर तथा मद्रास के साथ के जिले-- 
हसन, वगलौर, कोयम्बहर तथा 
कोडापा । 
पूर्वी-तटवर्ती जिले, मद्रास व हैदराबाद 
के जिले, निज्ञामाबाद, पश्चिमी गोदावरी, 
चिगलपट तथा रामनाथपुरम्‌ । 
त्रावशकोर-कोचीन तथा पब्चिमी-तटवर्ती 
मद्रास व बम्बई के जिले। रत्नागिरि, 
मालाबार तथा व्विलौन । 


उपरिलिखित तालिका में उन ज़िलो के नाम भी दिये गए है जहा सर्वेक्षण 


किया गया । 


वस्तुत भारत में होने वाली यह अपने किस्म की पहली जाच-पडताल थी। 
पडताल द्वारा जो सामग्री प्राप्त हुई उससे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तेयार की। 


इसमे सन्देह नहीं कि मैकलेबन कमेटी की रिपोर्ट के बाद यही एक ऐसी रिपोर्ट 
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है जिसने भारतीय सहकारी क्षेत्र मे बहुत ही महत्व प्राप्त किया, और सन्‌ १६४५ 
की सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट से भी वाजी ले गई। यह भारत में 
पहला ही अवसर था जबकि ग्राम्य-ऋरण की समस्या पर या उससे सम्वन्बित सब 
पहलुओ को सामने रखकर विचार किया गया । विचार एकागी न था इसीलिए 
इसके प्रस्तावों की उपयोगिता भी वढ गई। यह रिपोर्ट दिसम्बर १६५४४ में 
प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट का सक्षिप्त विवरण दिए विना भारतीय ऋण 
समस्या तथा सहकारिता के विचार को प्रियूर्णता प्राप्त होना कठिन है। 
सारी रिपोर्ट तीन भागो मे विभक्त हे । पहले भाग में सार है, दूसरे मे रिपोर्ट 
ओर तीसरे में सामग्री । रिपोर्ट मे सामाजिक, आ्िक तथा ग्राम्य पृष्ठ-भूमि का 
बडी सहृदयता से अध्ययन किया गया है और अपने सुझाव रखे हे। इन सब 
बातो का हवाला देना तो इस पुस्तक से कठिन है परन्तु अधिकृत सार का सक्षेप 
इस प्रकार है । 
'क' भाग में क्रम सख्या ३ तक तो कमेटी वनने आदि का विवरण है । अत 

भाग 'ख' से ही इस सक्षेप का प्रारभ किया गया है--- 


ख--पृष्ठभ्रूमि, उद्द इ्य तथा श्रावश्यकताए 


(४) भारत की ३६ करोड को जनसरया मे से ३० करोड ग्रामो मे रहते हैं, 
झौर ७० प्रतिशत का व्यवसाय कृषि या उस पर आधारित व्यवसाय है । 
ग्रामीण जनता का ००% तो कृषि पर आश्रित है और शेप २०% का 
२/५ भाग ग्रामोद्योगो पर । इस प्रकार भारत वास्तविक तौर पर आमीण 
भारत है और ग्राम्य-भारत के अर्य है काइतकार, ग्रामीण कारीगर तथा 
कृषि पर श्राश्चित मजदूर । 

(५) प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि के उत्पादन पर पर्याप्त जोर दिया गया 
है। झ्रागामी योजना मे इसके बढने की और भी अधिक सभावना है। 
तेजी से बढती हुई जनसख्या इस वात की आवश्यकता को और भी व्यक्त 
करती है । उपभोग के वर्तमान मान के अनुसार सनु १९५१ के ७०० लाख 
टन के अस्नोत्यादन को १६६१ मे 5४५० लाख टन तक बढाना पडेगा। 
अन्न के उत्पादन मे वृद्धि का कायेक्र्म इसी अनुपात से कृपि-ऋणण व्यवस्था 
के विस्तार के बिना सभव नही होगा । 


्‌ 
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(६) भारत मे भूमि के बडे-बडे टुकडो का स्वामित्व कम है । और सरकार की 
भूमि सम्बन्धी नीति से और भी कम होने की सभावना है। यह नीति 
सामाजिक न्याय' की उपलब्धि की दृष्टि से अपनाई गई है। मध्यमवर्गीय' 
तथा छोटे भृूस्वामियों की सख्या कुल जनसख्या के ७०% के लगभग है 
और कृषि-ऋण व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्तो, समस्याझ्रो तथा नीति के निर्धारण 
भे, इन्ही गरवश्यकताओो को ध्यान मे रखना तथा उनका अध्ययन करना 
महत्वपूर्ण है। मध्यमवर्गीय तथा छोटे भू-स्वामी इस समय लगभग ४१% 
उत्पादन करते है । क्योकि बडे-बडे भू-स्वामियों को सख्या कम होगी, उनका 
स्थान मध्यमवर्गीय तथा छोटे-छोटे भू-स्वामी ले लेगे, अत उत्पादन मे इनका 
भाग महत्वपूर्ण होता जायगा। प्रथम पचवर्षीय' योजना की समाप्ति पर 
काइत की हुई भूमि का क्षेत्रफल एक करोड एकफंड वढ जायगा, परन्तु इससे 
खेती के अधीन नई भूमि बहुत कम होगी । नई भूमि को उपलब्धि की 
सभावनाए कम होने के कारण उत्पादन वृद्धि वततमान भूमि से ही प्राप्त 
करनी होगी श्रौर उसका ढंग गहन कृषि ही होगा । इसके लिए आवश्यकता 
होगी अच्छे बीजो की, सिचाई के साधनों की, सुधरे हुए उपकरणों की 
तथा सुधरे हुए कृषि प्रयोगो की । इन सबके लिए पर्यात मात्रा में धन 
तथा प्रयत्न की आझ्रावब्यकता होगी। इसमे से सिचाई आदि के लिए तो 
कुछ सहायता शासन देगा परन्तु शेप के लिए कृपक को उत्पादन वढाने 
तथा भूमि सुधारने के लिए ऋणरूपी सहायता को विस्तृत करना पडेगा । 
यह सहायता उस ७५० करोड रुपये के श्रतिरिक होगी जो वह वर्तमान 
प्रयत्नो को चालू करने के लिए मध्यकालीन तथा दीघंकालीन' ऋगणा द्वारा 
प्रति वर्ष प्राप्त करता है । 

(७) कृषको की बहुत वडी सख्या अपने साधनों से हर फसल के बाद अगली 
फसल के आने तक अपने परिवार के जिए आवश्यक धन जुटाने मे असमर्थ 
होती है । इस तरह उसे साधारण तौरपर गुजारा चलाने तथा उत्पादन 
हेतु ऋण की आवश्यकता होती है । उसे कई वार विवाह, भ्रृत्यु तथा इस 
प्रकार के सस्कारो पर भी ख्चे करना होता है । उसकी भूमि जितनी कम 
हो, उतना ही अधिक उसे अन्य बधो पर आाश्चित होना पडता है। बहुधा 
वह ऋपि-सम्बन्धी श्रम को आय का साधन बनाता है । भले ही उसकी 


गृ 


है । 
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भूमि अल्प, मध्यम अ्रथवा कुछ श्रधिक हो, उसे कोई न कोई घघा अपनाना 
पडता है श्लीर यह काम धान छूटता, गुड बनाना, रई तैयार करना, 
गोपालन तथा अन्य पशुपालन आदि हो सकते हे । फलत कुटीर-उद्योगो 
का इस क्षेत्र में बडा महत्व है। श्रत ग्रामीण ऋण वी सनन्‍्तोषजनक 
योजना में इन सब आवश्यकताओं का ध्यान रखना जरूरी है। समस्या 
को सर्वेधानिक ध्येय तथा ग्राम की श्रांथिक और सामाजिक पृष्ठभूमि मे 
अध्ययतत करने पर कृपको की प्रतिभूति देने की क्षमता के समक्ष 
अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण की शैली के निर्धारण के 
लिए तथा कृपको के सस्थात्मक ऋरा जुटाने के लिए निम्न आवश्यकताञरो 
की पूर्ति करती आवध्यक है --- 
यह शासन की उन नीतियो से सम्बन्धित तथा उनके अनुकूल होना चाहिए 
जो विशेपतया ग्रामीण उत्पादन की वृद्धि के लिए निर्धारित की गई हो। 
वह, ऋण के व्यक्तिगत साधनों का प्रभावश्ञाली विकल्प होना चाहिए, भले 
ही उसका पूरा बदल न हो । 
इसमे साधनों तथा भली श्रकार प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग का बल होना 
चाहिए, और वह वित्तीय, प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण की उन नि्वेलताओं 
से मुक्त होनी चाहिए जो वर्तमान सहकारी ऋण का विज्येष दोष है । 
केवल आन्तरिक तौर पर अल्पकालोन, मध्यकालीन तथा दीघेकालीन 
ऋण को ही सम्बन्धित नही करना है, वरव्‌ क्रय-विक्रय, निर्माण तथा 
कृषक के अन्य आर्थिक कार्यो के साथ भी सगठित करना होगा । ओर इस 
में यह क्षमता भी होनी चाहिए कि वह सरकार तथा उन श्रन्य सस्थारूपी 
साधनो से अपने कार्य को सम्बद्ध करे, जो ग्रामीण को कृषि साधनों के 
विकास, उनके प्रयोगों के पर्यवेक्षण तथा हानियो से बचाने मे मत्रणा तथा 
सहायता देता हो । 
उसे छोटे तथा मध्यमवर्गीय कृपको को ऐसे ढग की प्रतिभूति पर सहायता 
देने का प्रवध करना चाहिए, ताकि हर कृषक उस सहायता का लाभ उठा 
सके । दूसरे शब्दों मे इसे ऋण केवल भूमि की प्रतिभूति पर ही नही देना 
चाहिए वरच अन्य प्रकार की श्रतिभूति तथा झाने वाली फ्सलों पर भी 
देना चाहिए । 


सहकारिता प्रीर ऋरग्ग प्र 


घू झाश ससनात्मवा हस से उत्तादक ध्येयो तथा उत्तादन के लाभ हिल घाटना 
खादिए । ऋण के प्रयोग का भी प्रकार पर्यवेलशा फरने रहना चाहिए 
घोर ऋणी की ग्रावध्यकताओ तथा हितों का भी स्वदा ध्यान रखना 
साहिए । 


5. यह सब कार्य से टगे से होना चाहिए *्ि री ढुग के संगठन से ग्र 
स्ठ सा सं द;  टस से हाना चाहा के सत्कारा इस का समंटस से दाम 


| 

ओर उस सवदन संग विकास हो । 

(८) एस विचारों झो सन में रसक्श समिति ने विभिन्र ऋण के साथनों के 
रिकाएं का एरीवशा किया । शासन संबंधी दवा निजी साधनों था भी देखा 
सा[ पुरानी उपयब्धियों सवा भावी सम्नावनाम्रों को ध्ांटा था सके । 

ग--वरंतमान ऋशा-साधनों का रिकार्ड 

(६) नीपे लिये शताण झनपात एस छात्त के श्ोलवा हैं थी जार के प्रधान 

साखतों पा कुल याम्य-शण में उितना सांग रहा है 

पर गामन फुल दाम्प नम में अनपात 
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अन्नोत्पादन' से सम्बन्धित किया जा सकता है। परन्तु सहकारी व्यापार स्वय 
ही वडा नगण्य तथा प्रभावहीन है। सहकारी ऋण सहकारी व्यापार से श्रधिक 
विकसित है, परन्तु इसके बावज़ुद कृपकों की बहुत वडी सख्या इसके क्षेत्र से 
बाहर हे । 

देश के कई बडे भाग अ्रभी ऐसे है जहाँ सहकारिता अ्रभी नही पहुची है। उस 
क्षेत्र भे जहाँ सहकारिता पहुची है, वहाँ भी कृषकों की एक वडी सख्या इसके 
बाहर है । सदस्यों के लिए भी ऋण की वहुत बडी मात्रा सहकारिता से बाहर 
के साधनो से प्राप्त होती है। ऐसी परिस्थिति को, पूर्णतया नही तो मात्रा के 
दृष्टिकोण से, असफलता ही कहा जा सकता है । हे 

(१०) सस्थात्मक ऋण जो किसी गिनती मे आ सकता है वह शासन द्वारा है। 
चाहे वह केद्धीय हो या राज्यो से सम्बन्धित, जो तकावी तथा “अधिक 
उत्पादन करो” की योजना के अधीन वितरित होता है। परन्तु इस ऋण 
की मात्रा भी सहकारिता द्वारा प्राप्त ऋण की मात्रा के लगभग वराबर 
ही है। तकावी के सम्बन्ध से भी कमेटी का मत यही है कि वह अपर्यात्त 
रही है क्योकि--- 

(क) यह राशि मात्रा की कमी, बटवारे की असमानता तथा प्रतिभूति की 

अनुपयुक्तता के कारण अपर्याप्त रही है । 

(ख) समय की असुविधा, स्वीकृति मे देर तथा ऋणियो पर अन्य शर्तों के 

लादे जाने के कारण भी भअपर्याप्त रही है तथा ४ 
(ग) सगठन' की अपूर्णाता व पर्यवेक्षण की ढील ने भी उसे अपर्याप्ति 
रखा है | 

शासकीय' तथा सहकारी ऋण भी बडे भूस्वामियो तक ही जा सके है, 
मध्यम-वर्गीय तथा छोटे भुस्वामियो तक नहीं पहुच सके । न ही इनके पास 
पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त मशीनरी है, जो यह देख सके कि ऋण उत्पादन के लिए 
ही प्रयोग मे लाया गया है । 

(११) सीधे ऋण-प्रदाव करने मे व्यापारी वैको का भाग नगण्य-सा ही है । यह 
१०% से भी कम ऋण देते रहे है। हा, यह ठीक है कि टेढे तौर पर तो 
वह साहुकारों को काफी ऋरा देते रहे है, जो कृषको को पहुचता है । यह्‌ 

९. सस्थाए इम्पीरियल बैक सहित बडे-बडे व्यापारी क्षेत्रो मे केन्द्रि है और 


री 


रॉ 
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अल्प-विकसित क्षेत्र अभी उपेक्षित ही है। ऐसे क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करना 
कठिन ही नही बरच्‌ बहुत महगा भी है । ऐसे क्षेत्र मे सहकारी सस्थाए भी 
अल्प विकसित ही है । 

(१२) भ्रत कृषक को अपनी ६४% कर्जे की आवश्यकता के लिए अन्य व्यक्तिगत 
साधनों पर ही निर्भर रहना पडता है। रिब्तेदारों (सग्रे-सम्बन्धियों) को 
छोड उसे साहुकार, व्यापारी तथा भुस्वामी से भी ऋण लेना पडता है। 
कृषक की ७०% ऋण की मांग को साहुकार तथा व्यापारी पूरा करते है। 
इस बात पर कोई ध्यान नही देता कि ऋण किसलिए लिया जा रहा है । 
साहुकार व्याज की दर इतनी महगी लगाता है, जितती उससे सम्भव हो 
सके । व्यापारी उत्पादन पर पेशगी देता है परन्तु उसका मूल्य इतना सस्ता 
देता है जितना सम्भव हो सके। निर्वल भ्राथिकस्थिति तथा गुजारे वाले क्षेत्रो, 
श्र्थात्‌ जहा अपनी आवश्यकताओं के अन्त के सिवा और कोई उत्पादन 
नही होता, वहा साहुकार का हाथ अधिक रहता है । और जहा रुपया कमाने 
के विचार से उपज अधिक होती है, वहा व्यापारी आ उपस्थित होता है, 
परल्तु प्रभुत्व साहुकार का ही रहता है। 


(घ) भावी नीति का आधार 


(१३) कमेटी का यह विचार है कि जो ऋण कृषक को विभिन्न साधनों से मिलता 
है वह न तो ठीक ढंग का होता है, न वह आवश्यकता तथा साख की 
कसौटी पर पूरा उतरता है, और न ही वह उचित व्यक्तियों तक पहुचता 
ही है। अतः भविष्य' के लिए ग्राम्य-ऋण अधिक उत्पादन के लिए ही 
दिया जाना चाहिए। वह दीघे, मध्यकालीन' तथा अल्पकालीन आवश्यक- 
ताओो का पूरक होना चाहिए, इसका पर्याप्त पर्यवेक्षण होना चाहिए और 
यह साख वाले कृषकों को मुनासिव दर पर प्राप्त होना चाहिए । 
भारतीय परिस्थिति मे इसका अर्थ है ऋण का असख्य' छोटे-छोटे कृषकों 

तक पहुचता, उनकी प्रतिभूति तथा ऋणा-पन्नो पर उसका दिया जाना तथा उसका 

उपयुक्त पर्यवेक्षण, त/कि वह उचित कार्यो पर व्यय हो। इसलिए सहकारी समिति 
के अतिरिक्त और कोई ससस्‍्था उपयुक्त नही हो सकती। अधिक उत्पादन की 
योजना के दृष्टिकोण से प्राइवेट साहूकारों द्वारा ऋण अनुपयुक्त ही रहेगा । और 
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सस्थाओ द्वारा दिया गया ऋण आदि वह सहकारी सभाश्रो द्वारा न दिया जाय 
तो बडे-बडे भुमिपति कृषकों तक ही सीमित रह जायगा । अत कमेटी के आगे 
सर्व प्रथम प्रश्न यह है कि ऐसे हालात पैदा किए जाय कि सहकारिता की सफलता 
के लिए उचित सभावन।ए पंदा की जाय । इसके लिए असफत् ता के कारणो पर 
विचार आवश्यक है। 


(ड) सहकारी ऋण की भ्रसफलता के कारण 

(१४) इसके कई कारण दिए जाते हे परन्तु असफ्लता के सामूहिक चित्र को 
सामने रखकर यह काम नहीं किया गया। काय॑, सस्था तथा प्रशासन 
सवधी त्रुटिया, योग्य कर्मचारियों की कमी, प्रशिक्षण की न्यूनता, जनता 
की श्रशिक्षा, सडको आदि का अभाव तथा नण्डारो व अन्य आर्थिक साधनों 
आदि की असुविधा, सुसगत कारण है। और यह सब सामाजिक तथा आथिक 
है । इनका सम्बन्ध ग्राम्य-सगठन की मौलिक कमजोरियो के साथ है। इन 
कमजोरियों के कुछेक कारण यथा वर्णभेद सर्वंदा रहे है। कुछेक कम- 
जोरिया तो ऐसी है जो कृषि व्यवसाय मे हर जगह रही है | इनमे विशेषता 
उन कमजोर रियो की है जो व्यापारियों के प्रभाव, औद्योगीकरण तथा नगरो 
के बढते जाने से पैदा हुई है। मुद्रा-प्रभावित इस अर्थ-नीति को इस प्रकार 
पुष्टि प्राप्त होती रही, विशेषतया वित्तीय सस्थाओ से जो इनकी सहायक 
रही । औपनिवेशिक शासन से परिवतंन होते रहे । यह अधिक मात्रा से 
कल्याणकारी तथा लोकतत्री होता गया और अन्ततोगत्वा देश स्वतन्त्र 
हो गया । परन्तु उसके अधीन पनपती हुई वित्तीय सस्थाएं अपरिवर्तंन- 
शील रही। इनका ग्राम्य अर्थव्यवस्था, सम्बन्धो तथा हितो से व्यवहार पुर्वेवत 
ही रहा और शक्तिशाली औद्योग्रिक व्यापारी तथा वित्तीय सस्थाओ मे कोई 
परिवर्तन नही आया । 


(च) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरिया 
(१५) ग्राम्य अर्थव्यवस्था की निर्वलताओो को दो भागो मे बाठा जा सकता है 
(१) आन्तरिक तथा बाह्य आन्तरिक दुर्बलताओो के श्रग सामाजिक, आर्थिक, 
शिक्षात्मक तथा औद्योगिक है । इनका सम्बन्ध काइत की इकाई, सिंचाई 


की के साधनों तथा अन्य सुविधाझो की उपलब्धि, सहायक व्यवसायों का 
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अस्तित्व, उपयोग मे लाई जाने वाली क्ृषि-विधिया, कृपक की उत्पादन के 
प्रति अभिवृत्ति, उसके वचत तथा अपव्यय के स्वभाव तथा मार्ग-प्रदर्शन 
की मात्रा व उससे प्राप्त लाभादि का है। वाह्य दुर्वलताओो का सम्बन्ध 
ग्राम्य संगठन तथा नगर को अर्थ-नीति के संघर्ष से है। हमारा वित्तीय 
संगठन प्रधानतया नगरीय हे । इसके श्रग बहुत से है--व्यापारी बैक, अन्य 
बैक सम्बन्धी सगठन, बीमा कम्पनिया, स्थानीय अधिकारी तथा साहुकार 
आदि | इन सबका प्रत्यक्ष अ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी अ्रथवा केन्द्रीय 
बैक से सम्बन्ध होता है। यह नगरीय' व्यापारी सगठन' केन्द्रीय व्यापारी 
तथा बैक सगठनों से सम्बन्धित है | परन्तु इसमे से कोई संस्था आम्य-पअ्र्थ- 
व्यवस्था के हित से काम नही करती । सामूहिक तौर पर इनका बल ग्रास्य- 
अर्थव्यवस्था के लिए किये गए सब कामों से अधिक है । 

(१६) उपरिलिखित दोनो भ्रगो का आपस मे सम्बन्ध हे । आन्तरिक निर्बेलताए 
कुछ तो ऐसी है जो कृषि अर्थव्यवस्था के श्रन्तगंत है। परन्तु कुछ ऐसी है जो 
भारत की परिस्थितियों में विशिष्ट है, जिनके कारण बाह्य साधनो--यथा 
बैंकों आदि से वहा सहायता नहीं पहुच सकती । वाह्य साधन ऐतिहासिक 
तथा वशपरम्परागत अभिवृत्तिया केवल ग्राम्य जनता की ऊपरी सतह 
तक ही पहुच पाते है । 
यह बाह्य उपकरण अपने बल के कारण ग्राम्य अर्यव्यवस्था को पुष्ट करने 

वाले सब आच्तरिक साधनों को सबल नही होने देते । यह व्याकर्पण अ्रशत 
निर्बेल साथनो के मुकावले मे सबल साधनो.के होने तथा साहुकार द्वारा ग्राम मे 
नंगरीय साधनों को प्रवेश कराने से होता है। यह ग्रामो में निवास तथा सहकारी 
सभा व पचायतो आदि ग्राम्य-सस्थाश्रो को कार्यकारिणी समितियों की सदस्यता 
द्वारा होता है। इस तरह इन सस्थाओ मे भी जत्तिया प्रवल होती है, जो नगरों 
से बल तथा प्रेरणा प्राप्त करती है । यही तत्त्व ग्रामीण सस्थाओ्रो मे सबसे आगे 
रहते है--चाहे वह सस्थाए निर्वाचित हो या मनोनीत । इनको कई प्रकार के 
लाभ होते है--यथा भूमि का स्वामित्व, ऋण-प्रदान मे अधिक साधनो की प्रास्ि, 
शिक्षा, सरकारी भाषा का ज्ञान तथा सरकारी कर्मचारियो के सम्पर्क से प्रभाव । 
इन्ही वातों से गाव मे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिससे उन्हे भला-बुरा करने का 
अनुचित बल प्राप्त हो जाता है। दूसरे लोगो, लेखको, प्रकाशकों और कमेटियो 
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प० आधुनिक सहकारिता 


ने शिक्षात्मक तथा वर्ण-भेद-मूलक सामाजिक दुर्बेलताओ की ओर पर्याप्त ध्यान 

दिया हे । परन्तु समस्या ने जो रूप घारण कर लिया हे उसका इलाज ग्राम के 

आन्तरिक साधनों से नही हो सकता, उनमे इतना वल नही । 

(१७) इस विवरण से यह प्रत्तट हो जाता है कि वाह्मय तथा आन्तरिक कारणो 
को इकट्ठा देखा जाय तो सहकारी ऋण व्यवस्था की असफलता प्रकट हो 
जाती है। क्योकि यह सस्थाए न तो अधिक जिम्मेदारी लेचा चाहती है 
और न ही सदस्य बढ़ाना । वाह्म वैक-सम्वन्धी तथा अन्य वित्तीय-तत्र का 
मुकाबला भी इनके लिए कठिन है। स्वभावत नगरीय वृत्ति वाले व्यक्तियो 
की ग्रामीणों से सहानुभूति भी कम होती हे और न वे उनकी समस्याओं 
को समभ सकते है। यह बात भी सहकारिता को कमज़ोर करने का एक 
प्रधान कारण बन जाती है। 

(१८) इसलिए ग्राम्य-ऋण भारत की परिस्थितियो मे एक बडी महत्त्वपूर्ण समस्या 
वन जाती है क्योंकि इसका केच्-स्थान ग्राम है, परन्तु इसके कारण तथा 
प्रतिकार ढढने के लिए ग्रामो से वाहर जाना पडता है। इस मात्रा तक 
समस्या केवल मात्र ग्रामीण नहीं रहती। समस्या केवल ऋण पर ही 
सीमित नही रहती, क्योकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे एक 
सामाजिक पृष्ठभूमि तथा इतिहास हे, जिसका सम्बन्ध राज्य तथा उसकी 
वित्तीय सस्थाओं से है । इस तरह प्रज्न और भी विस्तृत हो जाता है। और 
इस तथ्य का भी विचार करना आवश्यक हो जाता है कि आज के युग मे 
सत्ता तथा महत्व अधिकतर नगरों और राजधानियों मे एकत्रित है, 
इसीलिए ग्रास्य-छरा की समस्या की पूति के लिए नागरिक सस्थाओं तथा 

अभिवृत्तियो की विवेचला आवश्यक हो जाती है । 

(१६) श्रत नीति का प्रथम दोहरा ध्येय यहू होना चाहिए कि ग्राम्य-सगठन की 

 »  <रक निर्वेलताओं को दूर किया जाय तथा वाह्म कुचक्रो का प्रतिकार 
जाय । इस प्रकार ग्रामीण ऋण की समस्या ग्रामो के सामाजिक 
पुन संगठन से पृथक हो जाती है। भले ही यह विचित्र लगे परन्तु 
ऋण की समस्या प्रधानतया ऋण-समस्या न रह कर ग्रामीण 
वाली साख या ऋण की समस्या वन जाती है । 
पूर्व जो भी इलाज किये गए वह वस्तुत आन्‍न्तरिक निर्वलताओो को 
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कम करके कमजोर का बलवान' से मुकाबला कराने के रहे । उन परिस्थि- 
तियो मे उनकी सफलता की कोई सम्भावना न थी । इसलिए वह प्रयत्न 
वचत', जीवन-सुधार आदि पर ही केन्ट्रित रहे, जिनमे दो अर्थावस्थाओं के 
समायोजन का कोई प्रावधान न था। कमजोर और बलवान की इस लडाई 
के लिए मैदान साफ किया गया परन्तु नियम बलवान के पक्ष में थे। अत 
प्रथम कार्य यह हो जाता है कि इस दर्शा का सुधार किया जाय, ताकि 
सहकारी समितिया ठीक ढंग से काम कर सके । इसके विता यह आशा 
करना कि ग्रामीण ढाचा स्वयमेव ठीक हो जायगा, एक विडम्बना है। 
बहुदई शीयः समितियों का विचार कितना ही व्यापक बनाया जाय परन्तु 
वह तव तक सफल नही हो सकता जब तक कि अधिक वडी तथा सग- 
ठित समितिया किसी विशेष ध्येय के लिए न' बनाई जाय । जीवन- 
सुधार का ध्येय बाद की बात होगी । भारतीय कृषि बहुधा व्यापारिक 
प्रक्रिया से अलग समभी जाती रही है, जिसे कई पश्चिमी देशों मे जीवन 
का एक तरीका समभा जाता है। अत समस्या यह बन जाती है कि इसे 
जीवन का एक तरीका बनाया जाय' और तत्पश्चात जीवन-सुधार के ध्येय 
की प्राप्ति की जाय । इसलिए ऋण का क्रय-विक्रय, निर्माण तथा श्रन्‍्य 
सम्बन्धित कार्यो के साथ ही विचार करना पडेगा। यह सब बाते एक साथ 
चलेगी । बडी-बडी समितिया इसलिए आवश्यक है। अनुकूल परिस्थितिया 
पैदा करनी पडेगी और इनमे सम्मिलित होगे-- (१) वित्त, (२) वित्त का 
लचीलापन' तथा (३) व्यापार विधि | इस विषय मे सबसे आवश्यक बात 
यह है कि जो सामथ्य प्रथवा प्रभाव इनमे पैदा हो, वह व्यक्तिगत व्यापारी 
तथा अन्य' व्यक्तिगत हितों के मुकाबले में अधिक प्रभावशाली होना चाहिए । 
सहकारी सगठन के श्रान्तरिक साधनों से इसकी प्राप्ति सभव नही। 
(छ) समाधान का साधन--राजकीय भागीदारी 

(२१) कमेटी की राय है कि प्रारम्भिक दशा के मुकावले और शक्तिशाली होने 
के लिए जरूरी है कि उचित और आवश्यक मात्रा मे सरकार की तरफ से 
सहायता मिले । यह सहायता केवल प्रशासनिक ही नहीं होनी चाहिए। 
अभी तक राज्य की सहायता का यह तरीका रहा है कि प्रशासन की ओर 
ध्यान अधिक रहे और वित्तीय सहायता कम रहे । परन्तु यह पर्याप्त नही, 


हर 
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जबकि समस्या केवल मात्र ग्रामीणा स्थिति के अनुसार ऋण की ही नहीं, 
वर कृषि-विकास तथा क्ृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय' की भी है । सारे 
प्रोग्राम में प्रशासनिक तथा प्रशासनिक-सगठन' को बदलने की श्रावश्यकत्ता 
है । इसमे ग्राम्य-आत्मा तथा ग्राम्य-निर्दर्शन का संगठित होना वाछित है। 
इस प्रकार का सगठन सरकार तथा सरकार की झक्तिगाली सस्थाओं से ही 
प्राप्त हो सकता है। इस समय सहकारी ढाचे की नीव में एक निर्बलों का 
सगठन है । सरकार शिखर पर से निर्बलो के हित के लिए इससे सम्बन्धित 
रहनी. चाहिए । प्रभावशाली कार्यत्रय तभी वन सकता है जब एक सिरे पर 
सहकारी समितियों से सरकार इसलिए सवधित होती है कि ग्राम भे विकास- 
मनोवृत्ति पैदा हो, जो सफलता के लिए परमावश्यक है। 


(२२) इस प्रकार कमेटी की सिफारिशों मे एक महत्वपूर्ण मोलिक मत यह हे कि 


सरकारी परामर्श तथा सरकारी सहायता ही नहीं, वरनत्‌ु सहकारी-ऋश, 
क्रय-विक्रय' तथा निर्माण मे सरकारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए | चूकि 
बैंकिंग के ढाचे के कार्यो का सहकारी ऋण पर विशेष प्रभाव पडता है , 
ग्रत सहकारी ऋणा तथा भण्डारों का सस्थात्मक विकास, निर्माण और 
क्रय-विक्रय आदि से सजीव रूपेरा सम्बन्ध है। दो और मौलिक रूप से 
विचारणीय विषय है जिनका कमेटी की सिफारिशों से गूढ सम्बन्ध है । वह 
है सरकार का व्यापारी बैको के विशिष्ट भाग से हृढ सम्बन्ध की स्थापना 
तथा राजकीय सुत्रपात द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर भण्डारो की सस्था 
का राजकीय हिस्सेदारी द्वारा प्रोत्ताहन और निर्माण । इसके साथ ही 
होगा श्रखिल-देशीय' सब स्तरो पर प्रशिक्षण हेतु व्यपपक कार्यक्रम का बनाया 
जाना | 


श्ः 


(ज) ग्राम्य ऋण की एकीकृत योजना 


(२३) ग्रामीण ऋण की एकीकृत योजना, जो पूर्व विश्लेषण के फलस्वरूप 


तिकलती है, के तीन मौलिक सिद्धान्त है--(क) विभिन्‍त स्तरो पर 
सरकारी हिस्सेदारी, (ख) ऋण तथा अन्य आश्थिक कार्यो का समन्वय 
तथा (ग) ग्रामीण लोगो की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त 
कर्मचारी वर्ग । 
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ऋण या साख--सहकारी ग्रामीण ऋण सस्थाओ्रो मे सरकारी हिस्सेदारी, 
जिसमे वित्तीय हिस्सेदारी भी शामिल है ताकि यह ऋण-सस्था पुष्ठ और विस्तृत 
होकर उत्पादन के ध्येय' की पूर्ति हेतु ग्रामीण उत्पादक को उचित और आवश्यक 
लाभ पहुचा सके । 

निर्माण, ऋष-विक्रय तथा भण्डार--राजकीय' हिस्सेदारी, जिसमे वित्तीय 
' हिस्सेदारी शामिल होगी, ग्रामीण उत्पादक के लाभ के लिए निर्माण तथा क्रय- 
विक्रय तथा भण्डारों के सहकारी सगठन' मे करनी आ्रावश्यक होगी । इस सम्बन्ध 
में राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भण्डार परिषद्‌, अखिल भारतीय भण्डार निगम 
तथा राज्यों की भण्डार सम्बन्धी कम्पनिया शामिल होगी, ये वित्तीय हिस्सेदारी 
सहित राजकीय हिस्सेदारी, सरकारी सगठन के प्रोग्राम मे ग्रामीण उत्पादक 
के लाभ के लिए उन कार्यो मे सहायक होगी जो कि उसे काश्तकार की हैसियत 
में अथवा कृषि मजदूर की हैसियत मे अथवा शिल्पकार की कोटि मे महत्वपूर्ण 
होते है। और इन कार्यो में कृषि, सिचाई, वीज, खाद-प्रबन्ध, मछली-पालन, 
गोपालन, दुग्ध उत्पादन आदि ग्रामोद्योग भी शामिल होगे । 

व्यापारिक अधिकोष--देश के व्यापारी बैंको का एकोकरण करके उसके 
एक निर्दिष्ट भाग मे सरकार की हिस्सेदारी इसलिए रखना कि इस तरह बनी 
हुई साख भी जितना अधिक सम्भव हो सके, उतना ग्रामीण सहकारी बैक के 
कार्य को सहायता दे । यह उन सब सभव तरीको से इस कार्य मे सहायता देगी 
जितने उसे प्राप्य हो। विशेष रूप से इस सहायता के ढग ऐसे होगे जिनसे ग्रामो 
के अ्रथवा देश के उन भागो को लाभ पहुँचेगा जहाँ श्रब तक बैक सबधी सुविधाएं 
नही पहुच पाई । 

प्रशिक्षण--इस प्रकार सरकार पर जो नया भार आ पडा है उसके लिए 
आवश्यक है कि ग्रामीण जनता के हित के लिए ऐसे लोगो, को प्रशिक्षण दिया 
जाय जो गामीण मनोवृत्ति का सम्मान करते है और समभतते है । 

राजकीय हिस्सेदारी तथा राजकीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध--राजकीय ] 
हिस्सेदारी को मात्रा तथा ढग का इस प्रकार [निर्धारंग करना होगा कि नई 
नीतियो के लिए उचित वातावरण पैदा हो। परन्तु इस वात का विशेष ध्यान 
रखा जाय कि आच्दोलन का मौलिक स्वरूप न बदले, और न सहकारी समितियों 
के कार्यो मे राज्य का देनिक हस्तक्षेप हो ।जहा तक सहकारी ऋण वथा सहकारी - 
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आशिक क्षेत्र मे जो सरकारी हिस्सा हो उसकी मात्रा निर्धारित की जाय कि--- 
(क) मूल की ग्रामीण सरकारी सप््थाए निश्चित काल में राजकीय हिस्सेदारी 
को सदस्यो के बढे हुए हिस्सो द्वारा प्रतिस्थापित करके पूर्रारूपेण सहकारी हो 
जाय, (ख) इससे ऊपर के स्तर में यह सहायता उस समय' तक चलती रहे, जब 
जब तक कि मूल की ग्रामीण सहकारिता पर्याप्त रूप मे विकसित हो कर पुष्ट 
नहीं होती, ओर जब तक उसे व्यक्ति तथा निहित स्वार्थों से मुकाबिले 
ग्रावश्यकता रहेगी तथा अन्य' कई कारणो से जब तक वित्तीय तथा व्यावसायिक 
हृष्टि से सहायता की आवश्यकता रहे । 

वित्त तथा निधियां--कमेटी ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस पुनर्सगठन 
के लिए तथा नियमपूर्वेक वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ कोष बनाए जाय 
और वे यह है--- 

(१) रिज़र्व बेक के अवधीन (क) नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट श्रर्थात्‌ 
राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि (दीर्घकालीन कार्यो के लिए) । 

५ करोड रुपये वाषिक, प्रारम्भिक ५ क्रोड की श्रप्रत्यावर्ती, अशदान के 
अतिरिक्त । 

(ख) दी नैशनल एग्रीकलचरल क्रेडिट फण्ड श्रर्थात्‌, राष्ट्रीय कृषि-ऋण 
स्थायीकरण कोष (१ करोड रुपया वाषिक) । 

(२) अन्त तथा कृषि मन्नालय के भ्रधीच ही नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट 
(रिलीफ फण्ड गारटी) फड अर्थात्‌ राष्ट्रीय कृपि-ऋण (प्रतिकार तथा प्रतिभूति) 
निधि । (१ करोड रुपया वापिक) 

(३) राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भण्डार के अधीन---(क) दी नेशनल 
कोश्रोपरेटिव डेवलपमेट फड, श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय सहकारी विकास-निधि । (ख) दी 
नेशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेट फड श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय भण्डार विकास-निधि | 

[५ करोड रुपये वाषिक जो (क), (ख) मे बटेगा जिसके अतिरिक्त (ख) के 
लिए प्रारभिक अप्रत्यावर्ती ५ करोड का अशदान होगा ।] 

हा (४) स्टेट (राजकीय) बेक के अधीन---एकीकरण तथा विकास-निधि । 
/ ४) हर राज्य के अ्रधीन--(क) दी स्टेट एग्रीकल्चरल क्रेडिट (रिलीफ- 
“४, ६८ ) फड तथा राज्य कृषि-ऋणा (प्रतिकार तथा प्रतिभूति) निधि । ' 
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(ख) दी स्टेट कोझ्ापरेटिव डेवलपमेट फड ग्र्थात्‌ राज्य सहकारी विकास 
निधि । 

(६) हर राज्य सहकारी बेक श्रथवा केन्द्रीय सहकारी बेको के श्रधीन-- 
दी एग्रीकल्चरल क्रेडिड फड--पअ्रर्थात्‌ करषि-ऋण निधि । इन निधियों मे पांच 
राष्ट्रीय निधिया बडे महत्व की हे । यह प्रस्तावित किया गया है कि निधियों के 
लिए प्रस्तावित राशि पर ५ वर्षो के पश्चात्‌ पुनः विचार किया जाय । 

यदि इस रिपोर्ट के सारे सुझावों को यहा उद्धृत किया जाय तो एक 
बडी पुस्तक बन जायगी । श्रतः उपरोक्त सुझावों के बहुत संक्षिस विवरण पर 
ही सन्‍्तोष किया गया है। उक्त कमेटी को या एकीकृत योजना मे ऋण समस्या 
को शेष समस्याओं से पृथक न समझ कर योजना मे उन सब कार्यो का समावेश 
किया गया है । प्रथम के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, ट्विंतीय' के द्वारा 
उसकी वापसी होती है और तृतीय के द्वारा भविष्य मे ऋण की आवश्यकता 
नही रहती । 

रजिस्ट्रार सम्मेलन--इस रिपोर्ट के पश्चात्‌ रजिस्ट्रारो का सम्मेलन हुआ, 
और उसमे रिपोर्ट की प्रायः सभी सिफारिशो का समर्थन किया गया। केन्द्रीय 
सरकार और उसके कृषि मत्रालय ने भी इस ओर विशेष ध्यान दिया। लोक- 
सभा ने इसको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाए और प्रचलित 
करने के लिए पर्याप्त तेजी से काम किया । स्टेट बैक वन चुका है। सभी राज्यो से 
बडे सहकारी अधिकोषो--वैको की स्थापना हो चुकी है । लोकसभा ने राष्ट्रीय- 
निधि तथा भण्डार-नियमन-सस्था की स्थापना हेतु आवश्यक अधिनियम बना 
दिये है। प्रशिक्षण हेतु रिजवे बैक ने समितियों का स्वयमेव अथवा आथिक 
सहायता देकर पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया है और कर रहा है । परन्तु सारी रिपोर्ट 
तथा इसके प्रस्तावों मे दो विशेष त्रुटिया है, जिनका समाधान हुए विना यह 
कार्य सफल नही हो सकता | प्रथम तो यह कि जो वर्क शताब्दियों से समाज 
की सेवा करता आया है, जिसकी भारत मे प्राचीन ध'रणा यह थी कि वह 
समाज का केवल अमानतदार है, जिसके ऋण की मात्रा आज भी ६०% के 
लगभग है । क्या हम इन सब उपायो के बिना कोई और व्यवसाय दिये बिना 
बनिये का पूर्ण वहिप्कार करके सफल हो जायगे ?. और क्‍या हम कृषक 
में इस तरह साहूकारी मनोवृत्ति पेदा करके गरीब कृषक के लिए जौक के स्थान 
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पर एक भेडिये के आगे नही फेक देंगे ? जो कि स्वर्गीय प्रो०वुजना रायण के कथना- 
नुसार हड्डियो को भी चवा जाता है । गत अ्रद्ध शताव्दी के अनुभव से इसका उत्तर 
नकरात्मक मिला है। द्वितीय त्रुटि यह है क्रि राजकीय हिस्सेदारों द्वारा नियत्रण 
तथा हस्तक्षेप का अधिकार जिस कर्मचारी वर्ग को होगा, उसका अपना तो कोई 
वेयक्तिक हित उसमे न होगा, तो क्या उनमे परोपकार, सेवा तथा ग्रामीणों से 
सहानुभूति के भाव केवल मात्र प्रशिक्षण द्वारा पेदा किये जा सकेगे। इतिहास 
तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के वर्षो का अनुभव इसके भी विरुद्ध है। इन 
त्रुटियों के सम्बन्ध से हमे क्या करना चाहिए । इस समाधान मे मैं अपने सुझाव | 

उपयुक्त स्थल प्र पाठको के सामने रखूगा । 
फोर्ड फाउडेशन और ग्राम्य ऋण--स्वतन्त्रता के पण्चातु श्रमरीका से हर 
प्रकार की सहायता मिली है और इस कार्य मे सबसे प्रमुख हाथ फोर्ड फाउण्डेशन 
का रहा है । राष्ट्रीय विस्तार योजना तथा सामुदायिक विकास योजना 
इसी ससथा की देन है। उसकी कार्यपद्धति की मौलिकता इस बात में है कि 
इस मे विशेष वैज्ञानिक तथा अन्य ज्ञान का सीधा सबंध उस क्षेत्र तथा ग्रमीणा 
या कृषक के साथ जोड दिया जाता है, अर्थात्‌ जिसके लिए वह ज्ञान उप- 
योगी है । भरत इस सहायता के दो प्रमुख अ्रग हं--एक अन्वेषण और दूसरा 
उससे सबधित क्षेत्र मे उसका प्रयोग । यह सामयिक ही था कि सामूहिक विकास 
योजनाओं को परिचालित करने के लिए, जो अमरीकन आए उनको ग्रामीण ऋण 
की समस्या सब से बडी व आवश्यक लगी । भ्रत* इस समस्या पर फाउण्डेशन ने 
चेस्टर सी डेविस को नियुक्त किया। इनकी रिपोर्ट भी पठनीय है और 
विचारणीय सामग्री तथा सुभाव प्रस्तुत करती है। इसके कुछ अशो का सक्षेप 
में उद्धत किया जाना समस्या के समझने के लिए लाभप्रद होगा। इनका कहना 
है कि श्रखिल भारतीय ग्रामीण-ऋण प्रवन्ध के लिए एक सतोषप्रद ढाचा एकदम 
तैयार नही हो सकता । यह शर्ने -शने विकसित होगा और इसके परिवर्धन के 
लिए एक प्रभावशाली सगठित--केन्द्रीय श्र र॒ राज्यों के--प्रयत्न की आवश्यकता 

होगी । 
(१) केन्द्रीय वित्तसस्था के विकास कार्य मे पहले ग्रामीण ऋणषा-सस्था की एक 
संगठित योजना बनानी चाहिए और फिर वित्तीय सस्था का उपयुक्त 
ढाचा तैयार किया जाय और विकसित किया जाय । 
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वाले गरीब किसानो की सख्या अधिक है। उनकी सहायता केन्रीय 
तथा राज्य सरकारों द्वारा ही होनी उचित है ताकि इनका वित्तीय 
स्तर उन्नत किया जाय । 

रिजर्व बैक तथा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग की आावव्यकता के सम्दन्ध मे 
ग्रामीण ऋण अवनुसधान समिति तथा इनके विचार समान ही है। परन्तु 
प्रशिक्षण के सम्बन्ध से इनका सुझाव है कि कर्मचारीवर्ग ग्रामों में 
सहकारी कार्य के संगठन की ओर विशेष ध्यान दे । 
इस रिपोर्ट मे सबसे भ्रदभुत तथा सहकारी इतिहास व पाठकों को प्रति- 
गामी जान पडने वाला सुझाव ग्रामीण साहुकार को साथ लेने का है । कहना नही 
होगा कि ग्रामीण साहुकार के शोषण द्वारा ही किसान का आर्थिक आधार जर्जरित 
हुआ और सहकारी पद्धति की ओर ध्यान गया, परन्तु इसका प्रधान उत्तर- 
दायित्व साहुकार पर न होकर सरकार के उन नये कानूनों पर भी रहा, जिन्होंने 
समाज से मौलिक ईमानदारी को समाप्त किया | इसमे सन्देह नहीं कि सहकारी 
ऋण! उत्पादक घ्येयो के लिए ही देना चाहिए । परन्तु किसान की आावश्यकताए 
तो और भी होती है । यदि उसकी सव आवश्यकताए सहकारी-ऋणश द्वारा पूरी नही 
होती तो वेचारे किसान को साहुकार का आश्रय लेना पड जाता है। और 
साहूकार, जो कल किसान को अपना जीवन-ख्लोत समझता था, थ्राज के प्रचार 
से आशकित हो उठा है और वह किसान से अ्रधिक से अ्रधिक लाभ उठाना 
चाहता है । 

श्री डार्रलग का सत--यदि ५० वर्षो के प्रयन्त द्वारा भी हम सहकारी 
तथा सरकारी साधनों द्वारा ५७% तक ही किसान की ऋणा-अ्रवश्यकताओो की 
पूर्ति कर सके है, तो यह स्पष्ट है कि हमने समस्या का वास्तविकता के हृश्टिकोण से 
अध्ययन नही किया । आमीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट पर इस सम्बन्ध 
में श्री डारलिग के लेख के निम्न उद्धरण पठनीय है --- 

“अगला प्रण्न यह उपस्थित होता है कि यदि ऋण अधिक मात्रा 
मे प्रवाहित होने लगे तो इस बात की क्‍या गारटी होगी कि वह 
ऋण श्रमिक को ही जायगा, या इस वात की कि अधिक धन-सम्पन्न 
कृषक सपये की वापसी समयानुसार कर देगा, वह अधिक सतके होगा 
और कम लापरवाह होगा । एक अरब लोकोक्ति है कि अरब की अ्रपती और 


(& 
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समस्याएं होती है और ऊट की अपनी । सरकार तथा किसान की भी ऐसी परि- 
स्थिति रही है श्रौर अव भी ऐसी अवस्था हो सकती है। रिपोर्ट ने भार- 
तीय कृषक के मौलिक आचार पर बहुत कम व्यान दिया है, जो कि इतना 
अतियि-भक्त, इतना धीर तथा इतना क्ठोर काम करने की क्षमता रखने वाला 
है, परन्तु जो व्यापारिक ढग से पूर्णतया अपरिचित है, और साधारणतया अपनी 
परम्परागत आवश्यकता पूर्ण होने पर वह अधिक धन की लालसा नही रखता। 
वह प्रथाओ्रो का दास है तथा धामिक भावनाओं के अ्रधीन उसे पूर्णतया नि'रर्थक 
पशुओं की हत्या से और बन्दरों तथा चूहों से फसल बचाने तक की भी मनाही है । 

क्या यह सब वाते सरकारी भागीदारी से तब्दील हो जायगी ? नये कर्मे- 
चारियो की भरती तथा उनके प्रशिक्षण से बहुत-सी आगाए रखी जा रही है । 
परन्तु बडी मात्रा मे कर्मचारी वर्ग की वृद्धि से क्या यह कठिन नही होगा कि हस 
चाहे कितने ही उत्कठित क्यो न' हो, उन्हें श्रफसर बनने से बचाया जाय ? 

कमेटी ने श्रविक ऋण देने के लिए कम से कम कागजी तौर पर, एक 
मजबूत बात तंयार की है परल्तु मैं प्रोफेसर कारवर के इस निष्कर्ष को नही 
भूल सकता, “किसान जो कि ठीक हिसाव नहीं रख सकता ( ओर भारत 
में भला कितने ऐसा करते है ? ) और जिन्हें मूल्यों के सवन्ध मे कोई विशेष 
धारणा नही है, को ऋण से प्लेग की तरह वचना चाहिए ।” परन्तु यह 
योजना के युग से पूर्व लिखा गया था, और कठिनाई यह है कि एक योजना से 
दूसरी योजना की आवश्यकता पैदा होती है और इसी कारण वर्तमान योजना में 
सब से ग्रधिक ।! परन्तु जो भी विचार कोई इस सम्बन्ध मे रखे, कमेटी इस महत्व- 
पूर्ण रिपोर्ट के लिए बधाई की पात्र है ओर यह उन सब देशो को ध्यान देने 
योग्य है जो बढती हुई जनसख्या के विचार से उत्पादन को वृद्धि के लिए प्रयत्न- 
शील है ।” 

समस्या का निष्फएं--सहकारिता के श्रागे ऋण-पक्ष में जो समस्या है 
उसको यदि सूजबद्ध किया जाय तो उसके ध्येय इस प्रकार कहे जा सकते हैं--- 

(१) किसान बचत सीखे । 

(२) उसे उत्पादक प्रयोजनों तथा आान्नष्यकताओो की पूर्ति के लिए ऋण 

उपलब्ध हो । + 
(३) ऋण्य पर ब्याज के दर उचित हो । 


+ 
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(४) ऋण लौटाया जाय । 

(५) शरने -शने किसान ऋण-समुक्ति की ओर अग्रसर हो । 

हम देख चुके है कि ५५ वर्ष के परिश्रम के पदरचात्‌ सहकारी समितिया 
तथा सरकार मिलकर ६५८९ मात्रा में किसान की ऋरा सम्बन्धी आवश्य- 
कताओञ की पूति कर सके हैं, और वनिया अ्रव तक भी ६६ १०%, ऋण उन्हें 
देता है। इस असफलता का कारण है मानव की स्वाभाविक वृत्तियों को समभने 
तथा उनका भ्रादर करने से इन्कार । श्री चेस्टर सी डेजिस ने इसी दृष्टिकोण 
की ओर ध्यात देकर साहुकर का प्रयोग करने तथा ऋण के दर'उपयुक्त रखने, 
और बहुत न घटाने की सगाह दी है। श्री डार्रलिग महोदय ने भी इसी ओर 
सकेत किया है जब कि वह कहते है कि अरब की समस्या अपनी है और ऊट 
की अपनी । ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण समिति ने भी सगठित सहकारी पद्धति का 
सुझाव देकर समस्या के एक महत्वपूर्ण पक्ष को पकडने का प्रयत्न किया है । 

सहकारी समितियों के इस पक्ष मे असफलता के सम्बन्ध में श्री लोवो प्रश्न 
ने लिखा था कि जब वह जिला गोरखपुर (यू० पी०) मे थे तो उन्होने देखा कि 
समितिया प्रथम श्रेणी दर्जे से शुरू होती है। हर वर्ष उनका दर्जा गिरता जाता 
है और ६-७ वर्ष मे उनको समास्त करता पडता है। इसलिए उन्होने सुझाया 
कि हर सहकारी समिति का एक केन्द्रीय आधार होना चाहिए और उसे केवल 
ऋअा कार्य पर ही आश्वित नही रहना चाहिए । इसी क्रम पर कइयो ने भण्डार 
आ्रादि का कार्य अपनाया परन्तु वह भी कट्रोल के कारण ही पनपा, अन्यथा 
नहीं । किसान की इस समिति का मौलिक झ्ाधघार भी जब तक कृषि न होगा 
वह पनपेगी वही । लेखक ने हिमाचल प्रदेश भे हर समिति के लिए कृपि-क्षेत् 
का मौलिक आधार बनाने का यत्व किया, परन्तु समयाभाव से इस प्रयोग का 
परीक्षण व हो सका । समस्या के इस पक्ष पर उपयुक्त स्थल पर विचार करेगे।, 
यहा पर ऋण-सम्बन्धी प्रव्न पर ही विचार करना ठीक है। इस सम्बन्ध में 
श्री चेस्टर सी डेविस की मच॒णा वडी व्यावहारिक मालुम देती है, क्योकि 
आमीरण वनिया व साहुकार अभी तक किसान के विश्वास का पात्र बना हुआ 
है। वह श्री डारलिग महोदय हारा सकेतित कृषक को आवश्यकताओों को 
पूरी करता है । उससे ऋण प्राप्त करने मे कोई कठिनाई नहीं होती । बनिया 
अपनी दूकानदारी, किसान को ऋरण दिए विना चला नहीं सकता, और बवनिये 
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के लिए और कोई व्यवसाय भी सहज प्राप्य नही, जो वह अपने वर्तमान व्यव- 

साय को छोडकर अपनाए । 
ऐसी परिस्थिति मे यदि साहुकार को सहकारी परिवार में शामिल करके 

हम अपना ध्येय प्राप्त कर सके तो कोई झ्ननुचित वात नही । हम यह एक अ्रान्त- 
धारणा कर बेठे हैं कि साहुकार व बनिये को रचनात्मक ध्षेत्ति की ओर झ्राकपित 
नही किया जा सकता । मानव स्वभावत दुए नहीं है। समुचित वातावरण 
पेदा करके उसकी देवी प्रकृति को जाग्रत किया जा सकता है और उसे समाज- 
सेवी बनाया जा सकता है। क्या यह ठीक नहीं कि हमने अवधि का कानून 
बनाकर व्याज-दर-वब्याज को प्रथा जारी की और प्राचीन क्रम को गवाया ? यही 
वातावरण और परम्पराए यदि बदल जाय तो वनिया हमारा वास्तविक कल्याण- 
कारी वैकर बन सकता है । इसलिए उपयुक्त होगा कि ऋण के आदान-प्रदान 
के कार्य को इस प्रकार आयोजित किया जाय कि--- 

(क) सहकारी समिति के क्षेत्र मे बसने वाले समस्त वनियो व साहुकारो को समिति 
का सदस्य बनाया जाय । 

(ख) समिति यह निडचय करे कि कोई भी सदस्य ऋण का आदान-प्रदात सभा 
से अनुमति-पन प्राप्त किये विना न कर सके, और उसमे लिखी झर्तो का 
पालन करे । 

(ग) कोई भ्री लाइसेस-प्राप्त समिति की अनुमति बिना तथा समिति हारा 
निर्धारित प्रयोजनों के अतिरिक्त ऋण न दे सके । 

(घ) व्याय के दर तथा किस्त की मात्रा भी समिति निर्धारित करे । 

(ड) ऋण के लिए यदि रुपया वनिये को महतम ऋण सीमा के अन्दर समित्ति 
दे तो वनिया १९ प्राप्त करे और जब रुपया वनिये का हो तो सभा उससे 
१५% प्रात्त करे । 
यह मीटे-मोटे सुभाव है । इन्हे परिष्कृत तथा परिमाजित दिया जाय तो 

यह बघल्पकात में सभव हो सकेगा कि ८०%, डउिसानों का ऋण सहकारी 

समितियों हारा तथा महकारिता के उद्द ग्यो के अनुसार प्रवाहित होने लगे । 
पौर एसलिए फि किसान पहण, उत्पादक, कृषि के तिए लाभप्रद, अधिक ऋण 
जेने के स्वभाय णो समाधि दवा बचत के स्वभाव को क्रियात्मक प्रोत्पाहन देने 
के लिए हो पाध्र दर सके। यह आवश्यक है कि सारा ऋ्वण सहकारिता की 
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मध्यस्थता द्वारा ही दिया जाय और ऋशा एक भयावनी तथा हानिकर वस्तु के 
स्थान पर सामाजिकता की पृष्टि मे सहायक हो । इसका कही और किसी स्तर 
पर भी दुरुपयोग न हो सके । मूलत ऋणा तो उस सामाजिक पारस्परिक 
सहायता का प्रतीक है, जहा सहानुभूति के भावों से अभिप्रेरित होकर एक मानव 
दूसरे को आर्थिक पतन से बचाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सहायता 
करता है। श्रत इसका यह मूल ध्येय तभी पूर्ण हो सकेता है, और होगा जब 
शत-प्रतिशत ऋण सहकारिता द्वारा ही प्रवाहित हो । 


4 हु 5 
सहकारिता ओर कृषि 


ससार को सभ्यता के युग मे लाने वाला प्रारम्भिक व्यवसाय कृषि है । कन्द- 
मूल के जगत से आगे निकलकर मानव ने अन्नोत्पादन का कार्य जब प्रारभ 
किया तभी मानव जगत मे उन्नति के एक नये इतिहास का श्रीगणंंण हुआ । 
इस आरभिक-व्यवसाय मे कतिपय विशेषताएं है, जिनको ध्यान से रखे बिना 
$षक की समस्याग्रो पर सफलतापूर्वक विचार वही किया जा सकता । कृषि एक 
ऐसा कार्य है, जहा--- 
(१) कषक को प्रकृति पर आश्वित रहना पडता है । 
(२) कृषक को कभी-भी किसी अनुपात से उपज प्राप्त नही होती । 
(३) शेष जितने भी व्यवसाय करने वाले है, उनका मूल आधार यही व्यवसाय 
है क्योकि दरीर-रक्षा के साधन यही जुटाता है । 
(४) क्योकि हरेक सनुष्य के जीवन का आधार अन्त है, अत हरेक चाहता हे कि 
अन्न के भाव सस्ते रहे, जिससे प्राकृतिक तौर पर कृषक घाटे मे रहता है । 
(५) अस्नोत्पादव हमेशा घाटे का काम होता है और इसी तरह उपरोक्त कारणों 
से कृषक ने हिसाव रखना छोड रखा है भ्रथवा उसकी प्रवृत्ति ही नही । 
(६) कृषि रचनात्मक व्यवसाय होने के कारण उत्पादक को पौधों के सूजन व 
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परिवर्धन मे आनन्द मिलता है। ज्यो ही उनमे हिसाव की वृत्ति आ जायगी, 
वह अन्न के स्थान पर भाग, अफीम आदि के अधिक लाभप्रद उत्पादन को 
अपनायगा । 

(७) कृषि में उपज के वितरण से कृषक प्राय एक सेवा का-सा आनन्द अनुभव 
करता है । 

(८) क्ृपि मे काम व्यक्ति का नही वरत्‌ समुदाय का होता है ।ञ्रत त्याग-युक्त 
स्तेह की भावना-जनित सहकार्य की भावना इस व्यवसाय के मूल मे स्वयमेव 
निहित होती है । 
इन मौलिक धारणाओं को ध्यान मे रखकर ही कृषि तथा सहकारिता के 

सम्बन्धो तथा कृषि मे सहकार्य की चेष्टा आगामी पन्‍नो मे की जा रही है । 'यह 

तो सर्वविदित ही है कि ससार मे कृषि पर निर्भरता रखने वालो की एक बहुत 
बडी सख्या है । भारत मे तो ७७% लोग गावो से बसते है। इत सबका प्रधान 
व्यवसाय कृषि ही है। क्योंकि गावों मे जो और व्यक्ति भी काम करते है वे सब 
भी कृषि पर ही आश्रित होते है । 

भारत के विकास व उन्नति के अर्थ है--भारत के ग्रामीणों का विकास तथा 
उन्नति । और भारत के ग्रामीणों की उन्नति का प्रधानतया अर्थ है, कुफ़को और कृषि 
की उन्नति, जिसके लिए जहा उन्नत कृषि के उपायो, अच्छी खाद, विकसित 
बीजो, क्षेत्र-एकीकरण, वटवन्दी आदि की आ्रावश्यकता है। वहा सब से अधिक 
आवश्यकता है एक ऐसे सगठन की जिससे कृषक-समुदाय पुष्ठ और विकसित 
होकर अपनी बेहतरी के लिए काम कर सके । यह सर्वे सम्मत मत है कि सहकारी 
पद्धति ही इसके लिए परमोपयोगी साधन है । 

भारतीय सहकारिता के इतिहास मे होशियारपुर (ऊना) के पजौर नामक ग्राम 
की एक सहकारी सभा का वर्णन एक अन्य पुस्तक मे किया जा चुका है । भेय्याचारी 
ग्राम, शामिलात साझा प्रवध, लगान की साभी जिम्मेदारी, ऋणो का साभा उत्तर- 
दायित्व आदि उस समूचे ग्राम की सहकारी सभा की प्रधान विशेषताएं थी । 
और यह क्रम था भी भारतीय परिस्थितियों के पूर्णतया अनुकूल । परन्तु इसका 
रझूढिवादी सहकारी विभाग ने ध्यान न दिया और आज भी नहो दिया जा रहा । 
हालाकि झाचाये विनोबा का भूमिदान और ग्रामदान इसी विचित्र कार्य-पद्धति 
वो ओर सकेत है। शासन-निरपेक्षता का सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्र मे सहकारिता 
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द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र मे पचायतों द्वारा ही निष्पन्न हो सकता है । 
कृषि क्षेत्र मे जहा ऋणा-पक्ष को पुष्ठ करने के लिए काम करना पडता है, 

और जिसके लिए सहकारिता के भाग का पूर्व-पृष्ठों मे वर्णन है, वहा इस क्षेत्र के 

और भी पक्ष हैं जिनमे सहकारिता ने सेवा की है। खेती की सक्षित सम्रस्याए 

इस प्रकार है -- 

क बहुत से किसान कृषि का कार्य तो करते है परन्तु उनकी अपनी भूमि नहीं 
होती । 

ख. कुछ तो बडे-बडे जमीदार है और कइयो के पास भूमिके बहुत छोटे-छोटे 
टुकडे है । 

ग॒ भूमि आमतौर पर वी तथा विखरी हुई होती है, जिसमे एकीकृत कृपि-कार्य 
नही हो सकता । 

घ॒ किसानो को अच्छे बीज प्राप्त करने वी सुविधा नही है,आ्राथिक निरवेलता के 
कारण वह छाटा हुआ हुआ उत्तम वीज रख नही सकते और वनिये या 
बडे जमीदार से वह जो बीज लेते है वह मिश्रित तथा घटिया होता है । 

ड॒सुधरे हुए कृषि-उपकरण उन्हे आथिक असुविधा के कारण प्रात नही 
होते। , 

च पशुवश के विकास तथा दुग्धादि के विक्रय का समुचित प्रवध नही है। 

छ भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होने के कारण वह नई मजशीने आदि प्रयोग मे 
नही ला सकते । 

ज॒ सिचाई मे कठिनाइया होती है, जो वह व्यक्तिगत रूप से, हल नहीं कर 
पाते । रे 

मे. करंषि की उपज के उन्हें अच्छे दाम नही मिलते क्योकि वह उन्हे अपनी 
मजबूरी के कारण दूकानदार को उसके भावों पर वेचनी पडती है और 
वह उसे श्रच्छे भाव की प्रतीक्षा मे जमा नही रख सकते । 

ज. अच्छे गोदाम या भण्डार न होने के कारण अन्न का बहुत नुकसान 
होता है । 

ट रसायनिक खाद आदि का क्रय उनकी सामथ्यं के बाहर होता है । 


ठ. उन्हे कृषि के नए सुधरे हुए तथा वेज्ञानिक तरीको का परिचय नही होता 
आदि । 
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इन समस्याओं के हल करने के लिए आमतौर पर निम्न प्रकार की समितिया 
बनाई जाती है-- 

उन्नत कृषि सहकारी ससिति--इस प्रकार की सहकारी समिति मे सदस्यों 
की भूमि पृथक-पृथक होती है । वह काइत भी अलहदा-अलहदा करते है परन्तु 
वह आपस में इस बात का समभोता करते है कि सहकारी समिति द्वारा बनाई 
गई योजना के अनुसार कृषषि-कार्य करेगे । समिति साभ्रेतौर पर अच्छे बीज, 
खाद तथा सुधरे हुए कृषि-उपकररा प्रास करने का प्रवन्ध करती है । इसके 
साथ-साथ यह समिति सहायक व्यवसाय ग्रामोद्योगादि के लिए ऋण प्रदान कर 
सकती है | यह भूमि-सुधार वट-बन्दी तथा सिचाई आदि के कार्य भी कर 
सकती है। ऐसी सभा के उपनियमादि एक बहुद्द श्यीय सहकारी समिति जैसे होते 
हैं। श्रामतौर पर उत्तरदायित्व सीमित होता है। और शेप सब पूर्वे अध्याय मे 
वरशणित समिति के ढग की ही होती है। उसी तरह तो यह समिति सदस्यो के 
लाभ हेतु ट्रैक्टर, बेलने ग्रादि तथा भण्डारो का भी प्रबन्ध कर सकती है । परन्तु 
ऐसी समितिया साधारणतया बीज, खाद तथा छोटे उपकरणों का प्रबन्ध करती 
हैं । सिंचाई के लिए बहुधा एक ही ध्येय वाली समितिया बनाली जाती है। 
भण्डारो का तो अब एक पृथक्‌ विषय घन गया है। इसी तरह कृषको की उपज के 
विक्रय तथा उनकी आवश्यकताओं की पूति आदि का प्रवन्ध भी पृथक प्रकार की 
समितिया किया करती थी । अरब बहुद्ं श्यीय समितियो का प्रचलन हो रहा 
है । सिचाई के लिए भी कई बार क्ृपक इकट्ठ होकर कुआ आदि बनाने के लिए 
समिति वना लेते है । ऐसी समितियों मे सदस्यो का उत्तरदायित्व भाग-मूल्य से 
कुछ गुना रहता है। सदस्य योजना में स्वय भी काम करते है । सरकार से भी 
सहायता मिल जाती है। समितिया सिचाई के साधन जुटाकर सिचाई शुल्क 
लगाकर झने -शर्नें धन जुटाती है, जो ऋण लौटाने मे सहायक होता है | ऐसी 
समितियों वी सफलता कम ही हो पाती है। यह समितिया भी उन्नत कृषि 
सहकारी समिति की श्रेणी मे पडती हैं । 

संयुक्त कृषि सहकारी सम्रिति---इस प्रकार की सहकारी समिति भे भूमि का 
स्वामित्व तो व्यक्तिगत सदस्यो का ही रहता है परन्तु कृषि के लिए समिति के 
सब सदस्यों की भूमि को एक इकाई मान लिया जाता है। इस तरह खेतो का 
कृषि के लिए एकीकरण हो जाता है । कृषि करने वालो को मजदूरी दी जाती 
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है । सारे सदस्यो की भूमि पर इस तरह सयुक्त प्रणाली से कार्य होता है । और 
अन्त में भूमि-स्वामित्व के अनुपात से लाभाग का एक निश्चित भाग विभाजित 
होता है। जो उपज होती है उसका विक्रय भी सहकारी पद्धति के अनुसार 
सामेतौर पर किया जाता है और लाभाश का अ्रधिक भाग श्रम के श्रनुसार 
उपनियमाधीन वाट लिया जाता है । इसमे सन्देह नही कि लाभाज अक्ति भूमि 
तथा श्रम के मूल्य के १०%, से अधिक नहीं दिया जा सकता । शेष अन्य 
कोषो में वाट दिया जाता है। सदस्यता इच्छानुसार होती है परन्तु योजना 
प्रवन्धक समिति बनाती है ! 
सहकारी काइतकारी समिति--इस प्रकार की सहकारी समिति में भूमि 
मूल्य अ्रथवा ठेके पर प्राप्त की जाती है । उनको उचित ट्ुकडो में विभक्त करके 
ट्रुकडे काइत के लिए सदस्यों में वाट दिए जाते है । प्रारम्भ मे यह वापिक 
लगान देते है परन्तु प्रवन्धक-समिति द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कृपि- 
काये करना पडता है, जेसा कि उपरिलिखित प्रकार की सहकारी समिति में । 
इस प्रकार की सहकारी समिति में लासाश का विभाजन सदस्यों द्वारा दिए जाने 
वाले लगान के अनुपात से होता है। 
सामूहिक कृषि सहकारी सर्तति--इसमे सदस्यता ऐच्छिक होती है । प्रवन्धक 
कमेटी लोकतत्नी सिद्धान्तो के अनुसार निर्वाचित होती है--औओर लाभाग सदस्यो 
के श्रम-मूल्य के अनुपात से बादा जाता है। 
इस शैली में कृषि सामहिक होती है और सारे कार्य भी सामूहिक होते है। 
इस प्रकार की समिति मे केवल भूमि ही सामूहिक स्वामित्व मे नही होती वरच्‌ 
उत्पादन के साधन भी समिति के सामूहिक स्वामित्व में होते है । सदस्य केवल 
श्रमिक रूप से कार्य करते हे । व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धान्त को पूर्णस्पेण 
हटा दिया गया है । रूस को सामूहिक कृषि और इस प्रणाली मे केवल इतना 
भेद है कि यहा नीति तथा योजना पर नियत्रण समिति का होता है और रूस 
में सरकार का। 
कृषि मे सहकारिता का उपयोग एक तो सरल और सीधा है दूसरा सहायक 
है। कृषि से सीघा सम्बन्ध रखने वाले कार्यो मे सहकारिता का किस प्रकार उप- 
योग हो सकता है ? इस प्रश्न पर विचार उपरिलिखित पक्तियों में किया गया 
>--है | भारत में काफी प्रयत्त इस ओर किया गया है। बम्बई मे कैप्टन मोहाईट 
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१६४७ से इस समस्या के अध्ययन के लिए नियुक्त हुए थे । उनकी सिफारिशो के 
अनुसार १६४६९ में ११२ सहकारी कृषि समितिया बनाने की योजना बनी । इन 
समितियो को निम्न सुविधाएं देने का भी निरचय' हुआ-- 
(१) प्रशिक्षित कृषि-स्नातको द्वारा नि.शुल्क सलाह या परामशं, 
(२) एक वर्ष के लिए लगान' को माफी, 
(३) बीज, खाद तथा उपकरणो वे लिए निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता--- 

प्रथम वर्ष अधिकतम १५००) रु० 

द्वितीय वर्ष ७५०) रु 

तृतीय वर्ष अधिकतम ७५०) रु० 
(४) भारी तथा सूल्यवान यत्र खरीदने के लिए दीर्घकालीन सस्ते दर पर ऋण, 

जो कि पिछडे हुए क्षेत्र मे भाग-घन के रूप मे प्रयुक्त हो, 
(५) गोदान बनाने और पशुओ को हिफाजत के लिए भवन निर्माण तथा बजर 

भूमि को पुन' कृषि योग्य बनाने के लिए ऋण । 

इसलिए बम्बई के सहकारी अधिनियम मे भी सुधार करके यह कानून 
बनाया गया कि गाव के जब ६६% परिवार जिनके पास ७५% भूमि हो सह- 
कारी कृषि करने को तैयार हो जाय, तो शेष को इसमे समिलित होना अनिवार्य 
होगा । अन्य सुविधाएं भी अधिनियम से शामिल को गई । अब इसी आधार पर 
अन्य राज्यों ने भी अ्रधिनियम सणोधित कर लिए है । सन्‌ १६४६-५० मे वम्बई 
में ७६ ऐसी समितिया बनी जिनके २६६८ सदस्य थे और जिनके पास ११६५० 
एकड भूमि थी। इनमे ३० सयुक्त कृषि और १६ काइतकारी सहकारी समितिया 
तथा ३० सामूहिक कृषि समितिया थी । 

मद्रास मे छोटी-छोटी काब्तकारी सहकारी समितियों का चलन है जिनके” 
पास ३ से ५ एकड तक भूमि होती है । यह सदस्यो की अन्य आवश्यकताए भी 
पूरी करती है। सरकार भी इन्हे यथासभव सहायता देती है। उत्तरप्रदेश में 
गगा-खादर व नेनीताल में नई भूमि पर सहकारी ढग से काम हुआ है । 

कृषि मे सहकारिता का विषय' इतना विश्वद है कि यदि ससार में इसके, 
प्रचलन का सक्षिप्त चित्र भी देना हो तो एक स्वतत्र पुस्तक चाहिए । परन्तु 
आज तक इस दिशा में जो कुछ हुआ है, उससे यह निष्कर्प निकलता है कि सिद्धात 
रूप से सहकारिता और कृषि का अटूट सम्बन्ध होने पर भी यह स्पष्ट है कि अभी 
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सक इस क्षेत्र मे सहकारिता का पर्याप्त मात्रा मे प्रचलन नहीं हो सका। जेप 
देशो की समस्या मे न उलभते हुए हम यह कह सकते है कि भारत मे इस पद्धति 
की सफलता अभी नही के वरावर हे ! 

आम तौर पर इसका प्रधान कारण यह बताया जाता हे कि हमारा भूस्वामी 
भूमि के स्वामित्व का परित्याग करने को तयार नही । और इसकी सफलता के 
लिए सरकारी सहायता की अ्रधिक आवश्यकता हे । 

परन्तु इतना ही पर्याप्त नही । वस्तुत कारण यह है कि हम भारत की 
परम्परा को भूलकर विदेशों का अतुकरण करके इस पद्धति को चलाना चाहते 
है । भारत मे सहकारी कृषि का अनुपम प्रयोग गत शताब्दी के अन्त मे पजाब के 
होशियारपुर जिला के पजौर नामक ग्राम मे हुआ था । इसका वर्णन सहकारिता 
का उदय और विकास' मे किया गया हे । उस समय सहकारिता का कोई अधि- 
नियम नही वना था । और अधिनियम वनने के वाद यह समित्ति उक्त सफलता 
से नहीं चल सकी । इस समिति की विशेषताएं यह थी--- 
(१) ग्राम के सब भूस्वामी इसके सदस्य थे, 
(२) उत्त रदायित्व श्रसीमित था, 
(३) समिति का लाभ लगान देने, कृषकों का ऋण चुकाने, उनके मकान' पक्का 

करने तथा कुए आदि बनाने मे लगता था । 

अर्थात्‌ जब तक सारा ग्राम एक इकाई नही समझा जाता तब तक ऐसी 
समितिया सफल नहीं हो सकती । जमीदारी-उन्मूलन कानून बनाने पर यदि 
व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रधानता देने के स्थान पर ग्राम को प्रधानता दी जाती 
और होशियारपुर के भैयाचारी ग्रामो को तरह भ्रूमि ग्राम को मिलती, तो हर ग्राम 
में सहकारी कृषि का प्रचलन अधिक सुलभ तथा सफल होता । जब तक ग्राम 
की समस्त भूमि ग्राम की मल्कियत नहीं बनती तब तक वास्तविक सहकारी 
कृषि के कार्य का सफल होना द्ुप्कर ही दीखता है। आचार्य विनोबा भावे का 
भूदान-यज्ञ आन्दोलन इस कार्य को सफल वना-सकता है। सहकारिता का सजीव 
स्वरूप ग्राम-राज्य की स्थापना से ही विकसित होगा । इस विषय पर अधिक 
विस्तार से अन्य स्थान पर लिखा गया हे, क्योकि सहकारी कृषि एक सगठित 
सहकारी पद्धति के अधीन ही विकसित होकर पन्रप सकती हे । 

सहकारी कृषि के प्रश्न पर आज देश में एक ऐसा राजनीतिक ज्वार-भाटा 
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थ्रा गय। « ।क इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखना श्रावध्यक हो गया है। इस 
हलचल से प्रभावित होकर इस विपय पर और प्रकाण डाला गया है ताकि 
अ्रम पर आधारित सहकारी कृषि के विरोध का निराकरण हो सके । 

- सहकारिता तथा सहकारी खेती--कार्रेस के नागपुर अधिवेशन (१६५६) 
के सहकारी क्ृषि-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रधानमन्त्री के वक्तव्यों के फलस्वरूप 
सहकारिता तथा सहकारी सेती का प्रइन एक प्रमुख विषय वन गया है। देथ के 
कई एक नेताओं तथा विचारकों ने इस पर विभिन्न मत प्रवट किये हु । राजा 
जी ने तो यहा तक कह दिया कि भूमि पत्नी की तरह है। वह साभीदारी का 
विपय नही बनाई जा सकती । कुछेक अर्थ-शास्त्रियों का कहना है कि जब 'गत 
अर्थ गताब्दी मे सहकारिता सफलता का मुह नद्दों देख सकी, तो कृषि मे इसका 
प्रयोग सभवत उत्पादन को कम कर देगा । क्यो ने इस ओर द्रुतगति से चलने 
में सावधानी वारने की मत्रणा दी हे । हालाकि प्रस्ताव करने वालो तथा प्रधान- 
मन्‍्त्री ने स्वय इस बात का स्पट्टीकरण कर दिया हे कि न वह काजून द्वारा 
उस पद्धति को परिचालित करना चाहते है श्लौर न उनकी इच्छा इस कार्य 
में प्रसावधानतापूर्णं गीछषरता करने की हे। इन वातों के होते हुए भी यह 
वबवण्डर क्यो ? यह एक ऐसा प्रग्न है जिस पर धंय पूर्ण विचार करने की 
आवध्यकता है । 

भारत मे सहवारिता की एक मौलिक परम्परा है और एक उसका वैधानिक 
स्वरूप है| दोनो में बुछ भेद है। परम्परागत सहकारिता की सफलता तो इति- 
हास सिद्ध एँ जैसा कि सयुक्त परिवार प्रणाली, चिट-फण्ड, अन्न-मण्टार तथा 
भेयावारी यासो के सताव्दियों तए सफल सचालन से प्ररट है। और वंधानिक 
सहवार्दि दो झसफलता साम-सास-्सर्वेक्षण को रिपोर्ट से प्रवट है। इस 
सणातता तवा प्नफलता हे ब्या कारण हू 

एसी प्रश्य के उच्चर में सम्टारिता दे प्रश्न पर खड़े विवाद वा उत्तर निह्नि 
है परन्तु एस उत्तर पर विचार बरतने से पूर्व उच्च प्रस्ताव पर उत्पन्त प्रिवाद नए 
सकज्िप्त पिशवेषण दानशद होगा । प्रस्ताद के आलोचपो को निम्न श्र यों मे 

सा विएा जा मणना ई-- 

(६) पु शामगा सश पणीयादी, मियनों सा्णयरी हषिसे झपने व्यक्त हिलो 


तदा रहवो 7य इनमे उता दीउता है 
तादा सत्ता गय सलनभ ताजा दाउता हू | 
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(२) वह सत्ता चाहने वाले राजनीतिक नेता, जिनको यह भय' होता है कि सह- 
कारी कृषि के प्रचार से वह उन सामनन्‍्तो तथा पूँजीवादियों की सहायता 
खो बेठेगे जिनके हाथो मे मत होते है । 

(३) रूढिवादी सहकारी कार्यकर्ता, जो सहकारिता जैसी उदात्त विचार-पद्धति को 
कानून की चेरी समभते है। 

(४) भावुकता सम्पन्न व्यक्ति । 

(५) जिन को यह भय है कि सहकारिता के प्रयोग से उत्पादन कम हो 
जायगा । 

” प्रथम श्रेणी के श्रालोचक छद्य रूप से दूसरो को आगे करके आलोचना 
करवाते है। उनके समाज-विरोधी स्वार्थों का हनन सहकारी कृषि से होना 
स्वाभाविक है। और वे है भी इतने होशियार कि कई बार तो समाजवादियो को 
भी अपने चग्रुल मे फसा लेते है । आज के युग मे उन प्रतिगामी शक्तियों के 
प्रभाव मे झराकर कोई कदम उठाना समाज के लिए अहितकर ही नही वरतन्‌ 
भयानक है । उनको स्वय भी यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह भवितव्यता 
को देखने का यत्न नही करेगे तो भ्ूदान आन्दोलन से पूर्व की तेलगाना वाली 
परिस्थितिया उन्हे किसी वक्त भी घेर सकती है। समाज श्रव किसी प्रकार का 
शोषण सहन करने के लिए तैयार नही । यदि वह स्वय न्याय-परक परिवतंन 
के लिए तैयार नही होगे तो प्रकृति उनको मजबूर करेगी। सहकारिता के 
विरुद्ध इस श्रेणी के षड़यन्त्र को भापना तथा रोकना सव श्रग्रगामी समाज- 
कल्याण-परक शक्तियों का कतेंव्य' है। श्रव रुपये से रुपया कमाने की पद्धति के 
स्थान पर श्रम की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित करनी है। श्रत इस श्रेणी की आलोचना से 
तो सारे समाज को सतक रहना है। 

दूसरी श्रेणी मे वह लोग आते है जिनमे आदशंवाद का अ्रभाव है। नेतृत्व 
और मत-प्रासि मे भेद यही है कि एक तो किसी आदशंवाद के पथ पर जनता 
को चलाते है परन्तु दूसरे कई बार जनता की कमजोरियों तथा हीन' भावनाओं 
को उभार कर मत प्रास करते है। यह लोग ऐसे एजेण्टो का मत-प्रास्ति हेतु 
पोषण करते है जिन्होंने शोषण के पजो मे नि सहाय जनता को बाघ रखा होता 
है । इस श्रेणी मे आने वाले लोग अपनी आदर्शहीनता को छिपाने के लिए बडी- 
वडी भ्राकर्षक युक्तिया पेश करते है । परन्तु यह तो अवसरवादिता है जिससे देश 
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एक मत रुूसो का है जिसने 'साशल काट्रेक्ट' मे लिखा है कि मनुष्यों का पारस्परिक 


व्यवहार एक सामाजिक सविदा है जिसमे एक व्यवित कुछ व्यक्तिगत लाभ प्रात 
करने के लिए अपने कतिवयय अधिकारो का दूसरे के हित विसर्जन करता है 
अथवा अपनी व्यक्तिगत स्वतत्रता को सीमित करता हैं। यया वासना की पूर्ति 
के लिए पुरुप स्त्री को कुछ अविकार देता है। परन्तु भारत की परम्परा मे 
सहयोग सविदा नही । वह कोई सामोदारी नहीं वरच मानव-मानस के विकास 
में एक अवश्यम्भावी सोपान है । ज्योही मानव यह समझना प्रारभ करता है कि 
सभी मानवो को मूल जक्ति जीव अथवा आत्मा एक ही हे, तव इस एकता की 
भावना से ही प्रेम तथा स्नेह की सृष्टि होती है । स्तेह की भावना का यह एक 
स्वाभाविक गुए है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए बिना कुछ बदले मे प्राप्त किए 
त्याग करके सुख तथा प्रसन्नता अनुभव करता है । इसी भावना के अधीन ही 
इस आदान-प्रदान के क्रम से सहयोग की सृष्टि होती हे । आचार्य विनोवा ने 
भी ऐसा ही विश्लेषण किया है । स्नेह की भावना से प्रभावित होकर तथा त्याग- 
पूर्ण इस आद न-प्रदानपरक सहयोग से ही अन्ततोगत्वा स/म्ययोग की स्थिति 
ग्राती है । इस विश्लेषण मे सहयोग व साम्थयोग मानव विकास की परिस्थितिया हैं 
न कि वादों द्वारा कगडो से लाई जाने वाली हालते । माता बच्चे से स्नेह करती 
है और आयु पर्यन्त बच्चे के लिए सस्नेह त्याग उसका परम प्रिय कार्य रहता 
है । इस मौलिक, मानव की एकता के भाव के विकसित होने से स्नेह के पावन 
भाव में बीज वाली सहयोग की भावना की परम्परा हमारे देश से आज से 
सदियों पहले जागृत हुई हम व्यक्ति से कट्ुग्व, कदुम्ब से परिवार तक पहुचे । 
हम आये वढ रहे थे। कौटिल्य ने लिखा है कि भूमि प्राम की होनी चाहिए । जो 
ठीक काइत करे उसे काइत-हेतु शाम के प्रवन्धक भ्रूमि दे। जो ठीक काइत 
न करे उससे ले ले । भूमि का क्रग-विक्रय पाप था । अत हमारा परिवार विस्तृत 
हो रहा था । और वह समय आने वाला था जब सारे ग्राम का प्रवन्ध एक सयुक्त 
परिवार की तरह होता । परन्तु यह विकास वाहरी आजन्नमणों से रुक गया। 
यहा तो इतना ही लिखना पर्यास है कि भारत की सहकारी परम्परा पश्चिमी 
सहकारी परम्परा से भिन्‍न है | अत देखना यह है कि कौन-सी परम्परा सिद्धान्त 
की कसौटी पर खरी उत्तरती है । ५ 


है 
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« पद्धति में स्टेट कट्रोल के कारण व्यापार जनता का तथा जनता के लिए तो होता 
है परन्तु जनता द्वारा नहीं । केवल सहकारिता ही लोकतत्र के सब सिद्धान्तो को 
अपनाती है। अत हम कह सकते हे कि “सहयोग या सहकारिता एक ऐसी काये- 
पद्धति है जहा जनता का कार्य, जनता के लिए, जनता द्वारा होता है ।” 

यदि सहकारिता की उपरोक्त परिभाषा हम समझ ले तो लोकतन्‍्त्री 
पद्धति मे विश्वास रखने वालो में से कौन होगा जो यह कहे कि वह कार्ये-पद्धति 
आन्त अथवा अवाछनीय है ? 

अब प्रइन यह है कि सहकार का कार्य आज तक क्यो असफल रहा । 
एक स्पष्ठ परिभाषा का अभाव, सहयोग की प्राचीन परम्परा का विरोध व 
समाप्ति, तथा विदेशी राज्य की ग्रामो को निर्वेल रखने को नीति ही इसका 
कारण रहे हैं। सहकारिता सम्बन्धी अधितियमों पर भी उक्त परिभाषा 
तथा परम्परा-विरोवी कारणो का प्रभाव अभी तक चला आ रहा है। अत 
यह सिद्ध ही है कि सहकारिता की भावना कानून, सस्ते ऋण अथवा आथिक 
सहायता देने से जाग्रत नही हो सकती । यह तो मानव स्वभाव के मानसिक 
विकास की एक दशा है । और यह विकास एक वास्तविक शिक्षा द्वारा ही समच 
है । इसलिए आवश्यकता इस बात हो जाती है कि सहकारिता की व्याख्या और 
पूर्ण शिक्षा व प्रचार का प्रवन्ध हो । कानून के दवाव तथा धन के प्रलोसन से 
बनने वाली सहकारी समितिया तो केवल भ्रममात्र होगी और उत्तका असफल 
होना स्वाभाविक ही है । 

अत सहकारी समितियों के आयोजन मे मनष्यो के जाग्रत सहयोग की 
भावना को सक्रिय बनाता हमारा ध्येय होना चाहिए न कि किसी विशेष कार्ये 
में उक्त पद्धति का उपयोग । अर्थात्‌ जिस-जिस आवश्यकता-पूर्ति के लिए एक 
मानव समूह सहयोग करने के लिए कामना करे, उन सब कार्यो का समावेश 
सघठन में होना आवश्यक होगा । और वे कार्य है क्या, किस-किस क्षेत्र मे कौन- 
कौन से होगे, ग्रामो मे साधारणतया कया काम होगे, इनको ढंढने के लिए 
हमे ग्रामवासियों की ओर निहारना होगा। उनकी प्रम्पराए, उनकी आ्रावश्यकताए, 
उनकी कामनाए देखनी होगी । यह कार्य वेतन भोगी कर्मचारियों से सभव नही। 
इसके लिए तो आदर सेवा-भावी प्रेरणा का होना आवश्यक है। 

यह तो ठीक ही है कि सहकारी क्ृषि के प्रयोग की पूर्वावस्था होगी कृपक-' 
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समितियो को इस्तेमाल कर लेना परन्तु उपनियमों को ऐसे बनाना कि हर 
नये काम के जारी करने पर वारवार उनके सभोधन वी आवश्यकता न 
रहे । 

७ प्रथमावस्था भे कृपक-सेवी कार्य हर सहकारी समिति के कार्य क्रम मे समाविष्ट 
हो जाना चाहिए, जो थाम में कार्य करती हे और उनका समावेन 
आावव्यकतानुसार होना जरूरी हे । मु 

८ सहकारिता को कृषि की ओर आकपित करने के लिए सरकार की ओर 
से यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि कृषि विभाग जितने बीजवर्धक, 
ग्रववा फलोत्पादक क्षेत्र चालू करता है, वह कृपि-विभाग की सलाह से 
सहकारी समितिया करे । 

६ हर सहकारी सभा को यूल केद्ध के रूप मे एक क्ृपि-श्ेत्र (फार्म) रखना 
चाहिए जो प्रवन्धक समिति के नि शुल्क सामूहिक श्रम हारा चले । 

१० सहकारी समितियों को कम्पोस्ट-खाद बनाने का प्रवन्ध रखना चाहिए जो 
ग्रामीणों को सस्ती मिल सके। 

११ सहकारी समितियों के पास अच्न-भण्डार हो, जहा ग्रामीण उत्पादन जमा 
रख सके और उत्पादन के क्रय-विक्न्य का प्रवन्ध हो । 

१२ हर सहकारी समिति “अनाज गोले” का प्रवन्ध करे जहा से ग्रामीणों को 
अनाज इस जरतें परमिल सके कि वह अपनी फसल पैदा होने पर १६ लौटा 
देंगे । 

१३ हर समिति के साथ एक सूचना केन्द्र हो, जो ग्रामीण कृषकों को हर प्रकार 
की सूचना व सलाह दे सके । 
यह सूची सकेतात्मक हैँ । ज्योही प्रारस्मिक सेवाओं से उत्साह, विश्वास 

तथा प्रेरणा प्राप्त होगी तभी दूसरी अवस्था मे प्रवेश का समय आयगा और 

दूसरी अवस्था में उदाहरणरूपेश निम्त कार्य लेने उपयुक्त होगे--- 

१ व्यक्तिगत भूमिपतियो से काब्त के लिए भूमि लेकर उसमे वेज्ञानिक ढग 
से खेती करके अधिक उत्पादन करना । 

२ गामलात चरागाह, घार व नालों, जलाशयो, रास्तो आदि का सामूहिक 
प्रवच्ध सहकारी समिति द्वारा करना । 

३. हर सहकारी समिति में उसकी परिस्थितियों के अनुसार ऐसे ग्रामोद्योग 
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- चालू करना, जो कि कृषि से होने वाली आय' को सहायता दे और काम 
ऐसे हो जिनके करने के लिए क्ृषि-व्यवसाय' छोडना ही न पडे । 
४ सामूहिक पशुशालाओं, पशुवशोन्नति फार्मो, दुग्धशालाओो आदि का प्रवन्ध 
करना । 


भर प्रामीणों को फलो के नए पौधे प्राप्त करने आ्रादि के विभिन्‍न कार्यों में 
सहायता देना । 


जब दूमरी अ्रवस्था सफलता से पूरी हो जाय तो सामयिक तथा अन्य बेकारी 
को हटाने के लिए उद्योग चल निकलेगे । शने शने सारी ग्राम्य-भूमि की काइतकार 
सहकारी समिति हो जायगी तभी सहकारी कृषि का क्रियात्मक रूप विकसित होगा । 

गोपालन 

क्ृपि-कार्य मे सहायता देने के लिए एकोह इ्यीयः समितिया बीज प्रास 
करने, उपज विक्रय करने, आढत का प्रवन्ध करने के लिए भी बनाई जाती 
है। परन्तु कृपक का जीवन है गोवश, श्रत गोवश सम्बन्धी समितियों के बारे 
में सक्षेप से कुछ लिखना उपयुक्त समभा गया है। किसान को कृषि के लिए बेल 
चाहिए और बैलो के उत्पादन के लिए गोपालन' आवश्यक है । साथ ही गोवण से 
खाद की प्राप्ति होती है और दूध तथा तज्जनित पदार्थ प्राप्त होते है। परन्तु 
एक ओर तो कमजोर और छोटे-छोटे वेल काइत में पूरी सहायता नही दे सकते 
और इस प्रकार की गौए भी कम दूध देती है । साथ ही दृग्धादि के विक्रय' का 
समुचित प्रवन्ध न होने के कारण कृषक घाटे में ही रहता है। ऐसी समितिया 
आमतौर पर नगरो मे शुद्ध तथा सस्ता दूध प्रात्त कराने के लिए बनाई जाती 
है। ग्रामो मे इनका प्रचलन कम.है । नगर की दुग्ध-प्रापक सहकारी समितियां 
कृषि-कार्य मे सहायक केवल इतनी मात्रा में ही हो सकती है कि या तो वह 
ग्रामीण कृपको से दूध लेकर ,उन्हे उचित दाम प्राप्त करवा सकती है, या वहा 
पैदा होने वाले बैल शक्तिशाली होते है और वह उचित दामो पर किसाना को 
मिल सकते है | इस प्रकार की एक या दो समितियों का सक्षिप्त विवरण पाठकों 
के लिए मनोरजक तथा लाभप्रद होगा। यू तो दुग्धोत्पादन तथा दुग्घजनित 
पदार्थों के उत्पादन तथा विक्रय हेतु विश्व में वडी-बडी सहकारी समितिया है 
और  डेनमार्क जैसा छोटा-सा देश तो इनके लिए विश्वविव्यात है, परन्तु भारत 
मे इस दिशा से सफल, प्रयोग थोडे ही हुए है। आमतौर पर जनता को 
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विश्वास-सा हो गया है कि डेयरी का काम लाभप्रद होता ही नही । परन्तु जिन 
दो एक प्रयोगों का सक्षिस विवरण यहा दिया जा रहा है, वह इस बात के उदा- 
हरण अवश्य है कि यह कार्य सफल तथा लाभप्रद हो सकता हे । विव्वविस्यात 
तथा एविण का सबसे बडा प्रयोग इस दिशा में जो हो रहा है वह है वम्बई की 
आरे मिल्क कालोनी। यह सहकारी ढग का प्रयोग नहीं वरच वम्बई नगरनिगम 
के अधीन चल रहा है | इस कार्य की पद्धति अवच्य ऐसी है जिसका नगरो मे 
सहकारी ढग पर सफलता से अनुकर॒ण किया जा सकता है । कार्यपद्धति इस प्रकार 
की है कि कारपोरेशन ने अपनी आधुनिक ढग की गोशालाए तथा गोपालो के लिए 
निवासस्थान बनाए हे । गौए गोपालो की होती है । उनको उचित तथा निश्चित 
किराये पर स्थान दिए जाते है। कारपोरेशन गौगओ॥ के लिए चारा तथा दाना 
आदि भी मुहैय्या करता है । गौओ का दुग्धदोहन कारपोरेशन वैज्ञानिक ढग से 
करता है और सारा दूध निश्चित दरो पर खरीद लिया जाता है। वह मशीनों 
द्वारा कीटाणुमुक्त किया जाकर वोतलो में बद किया जाता है और बम्बई नगर 
में नागरिकों को सुभीते के स्थान पर खुले डिपुओ मे बेचा जाता है । इस प्रकार 
सस्था की ओर से तो पशुवञ उन्नति, सरक्षण, पालन, दुग्धोत्पादन तथा विक्रय 
आदि की सहायता मिलती है, परतु पशुवश पर स्वामित्व गोपालो का ही रहता 
है । इस तरह सस्था आकस्मिक घाटो से सुरक्षित रहती है । इस सस्था की 
सफल कार्यपद्धति की भूरि-भूरि प्रशसा विदेशियों ने भी की है । वहा सारा काम 
मशीनों हारा होता है। परन्तु इस पद्धति में जो व्यक्तिगत स्वामित्व तथा 
सामाजिक सहयोग का अपूर्व समन्वय है वह सहकारिता की पद्धति के अनुकूल है। 
अत उसका कही भी अनुकरण क्या जा सकता है। आरे मिल्क कालोनी के 
विस्तार का अनुमान (रोजाना ४२०० मन दूध), तो उसको देखने से ही लग 
सकता है। करोडो रुपया खर्च हुआ है। विचित्र भवन है। दुग्धशोघक 
मजीने, लाखो रुपयो का दूध लाखोबन्द बोतलो मे नित्यप्रति बम्बई के नागरिको 
को मिलता है। ओर वह भी उचित दरो पर। रूस के महामना श्री ख््‌ इचेव तथा 
बुलगानिन ने भी इसको जब देखा तो मुक्तकठ से प्रशसा की थी । 
सहकारी ढग से सफल गोपालन का कार्य करने वाली अयना मिल्क मद्रास 
नाम की गोपालक सहकारी समिति है । यह समितिआरे मिल्क कालोनी की 
-तरह नही है । आरे मिल्क्र कालोनी तो सरकारी तथा पूज़ीवादी सगठन' है, जिसमे 
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४० दूध देने वाली भैसो से कम जिसके पास हो वह सप्लायर नही वन सकता, 
और बहुतो के पास तो ५०० तक पद्चु है जिसका अर्थ है ५०,९००) रु० से 
लेकर ५००,०००) रु० तक की पूजी । 

परतु उपरोक्त सहकारी समिति एक सघ है जिसका प्रारभ १३ सदस्य 
सहकारी समितियों से हुआ और पूजी थी केवल २४२) रु० । इस समय इसकी 
१५१ समितिया सदस्य है और भाग-घन, जोकि सघ को दिया जा चुका है, 
१,८९६,१८७) रु० है। यह आज तक दुग्ब-उत्पादको की संस्था है तथा उन 
परिवारों की कृषि को छोड अन्य आय' के साधन जुटाती है । कृषि प्रधान व्यव- 
साय के तौरपर तो चलती ही है। मद्रास राज्य सरकार ने इस सघ की पर्याप्त 
सहायता की है । और उसकी जक्ति तथा स्रोत के कारण सघ ४०,००,०००) रु० 
दूध देने वाले पशु खरीदने के लिए ऋण दे सका हे । 

संघ की अपनी मिल्क-वार है, दूध वेचने के डिपू है, दुग्ध-शोधक यत्र है। 
मुर्गी पालन का धथा है। साड सस्ते दामो मे विक्रय करने का क्रम है | पशुओ के 
इलाज का प्रवन्ध हे । समिति के कार्य का अनुमान इसी बात से हो सकता है 
कि अब यही समिति लाखो रुपये का कारोवार करती है । 

स्पष्ट है कि यदि सूक-चूक से योजनापूर्वक काम किया जाय तो गोपालन 
सम्बन्धी सहकारी समिति की सफलता हो सकती है श्नौर यह एक बहुत ही उप- 
योगी सहकारी सस्था कृषि व्यवसाय को सहायता देने वाली है । 

कृषि के क्षेत्र मे भण्डार, विक्रय तथा उद्योग का बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
परन्तु इनका विवरण स्वतन्त्र ग्रष्यायो में किय। जाना उचित होगा, क्यो कि वह 
कार्य पूर्ण-रूपेणा कृषि-जनित नही, वह केवल सहायक है और सहायता के साथ- 
साथ उनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी है । इस अध्याय को इन थब्दों के साथ समाप्त 
किया जाना उचित है--- 

“समस्त विश्व का जोवन-प्रदायक व्यवसाय कृषि है । कृषि को लाभ- 
प्रद तथा मानव-प्रिय वनाने के लिए उसका समाजीकरण आवश्यक है। 
कृषि का मानवीय समाजीकरण सहयोग अथवा सहकारिता द्वारा ही 
सभव है ।' 
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यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उद्योग तो मानव के साथ ही 
पैदा हुआ । यदि उसने भोजन के लिए शिकार के व्यवसाय को अपनाया तो, 
पत्थर से ही सही, उसे हथियार बनाने पडे । इनके बनाने के साथ ही उद्योग की 
उत्पत्ति हुई। यदि उसने कृषि आरम्भ की तो हल-कुदाल बनाने का उद्योग 
उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहा । इस प्रकार जहा हर उत्पादन अथवा उदर- 
पूर्ति के कार्य के वास्ते उद्योग की आवश्यकता थी, वहा उद्योग का एक और स्वरूप 
शने झरने विकसित हुआ । वह था उद्योग का स्वतन्त्र श्रस्तित्व । अश्र्थात्‌ केवल 
उद्योग से ही जीविका के उपाजन के साधन जुटाए जाने लगे। गाम-प्राम में 
बढई, मोची, कुम्हार, लुहार आदि ऐसे व्यक्ति हो गए जो केवल अपना औद्योगिक 
कार्य करते और इसके बदले में उनको अचन्न-वस्त्रादि प्राप्त हो जाता था। यह 
उद्योग किसान तथा ग्रामीण को प्रिय था क्योकि यह अन्योन्याश्रित था । और 
उसका सीधा तथा तात्कालिक लाभ ग्रामीण किसान' को दिसाई देता था। 
परन्तु समय आगे वढा । समाज ने परिवार से आगे वबढकर कबीले तथा अन्‍्त- 
तोगत्वा देश की रचना की । अपने देश पर न्‍्योछावर होने की बावली भावना 
के वशीभूत होकर हमने मूलभूत मानवता के नाते को भूलना आरम्भ कर 
दिया । जो देश शक्तिशाली हो गए वह निर्वबेल देशों पर आाधिपत्य जमाकर अपने 
देश के लाभ के लिए उनका शोषण करते रहे। यह शोषक नीति समस्त 
साम्राज्यवादी देशों का मूलमत्र रही। परन्तु इस शोषक नीति ने इन 
साम्राज्यवादी देशो के विरुद्ध एक द्वेप भावना को पैदा किया । जहा' यह सब 
स्वदेश प्रेम की भावना के अ्रधीन साम्राज्यवादी देशो ने किया--उसके साथ- 
साथ ही एक और काररा भी था। वह यह था कि औद्योगिक क्रान्ति के फलस्व- 
रूप बडी मात्रा मे उत्पादन तथा बडी-बडी मशीनों के प्रयोग ने बहुत सा 
श्रौद्योगिक उत्पादन कतिपय देशो में केद्धीभृत कर दिया, और हाथ के उद्योग 
की उपयोगिता जाती रही । इस प्रकार उत्पादक देशी से कच्चा माल औद्योगिक 
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देशो को जाता और वहा से वस्तु निर्मारा होकर पुन कच्चा माल पैक करनवोलि 
देशो से विकता | इस बडे पैमाने पर मशीनों द्वारा औद्योगिक कार्य ने भूमि पर 
काम करने वाले किसान तथा ग्रामो मे काम करते वाले बढई व लुहार को 
मशीनों से काम के लिएआकषित किया। उन देशो मे भूमि पर कास करने 
वालो की सख्या मे कमी होने पर वहा भी मशीनों की आवश्यकता पडी जिससे 
ट्रैक्टर आदि के आविष्कार हुए । यह सब तो हुआ उन देशो में जहा औद्योगिक 
क्रान्ति हुई, परन्तु कच्चा माल पैदा करने वाले देशो की हालत पतली होती गई। 
गाव में होने वाले उद्योग यथा चरखा, करघा, गुड निर्माण आदि के कार्ये दिन- 
प्रति-दिन समाप्त होने लगे । 

ग्रामीण को मिल के कपडे, बूट-जूते व चीनी खाड आदि ने अपनी ओर 
खीचा । गाव का चमार, लुहार, वढई, धोवी, चितेरे श्रादि या तो गाव छोड 
भागे या उन्होने भी भूमि पर किसान की तरह क्षृषि-कार्य करना आरभ कर 
दिया । इस तरह एक तरफ तो भूमि पर भार बढ गया और दूसरी तरफ ग्राम 
के उद्योग-धवे समाप्त हो गए और क्सिन ग्रामीण व ग्रामीण स्त्रियो के अवकाश 
के समय का कोई घधा नही रह गया । वे कुटेव सीखने लगे और उनको आवश्य- 
कंताओ की प्राप्ति का अभाव भी खटकने लगा । उधर जो ग्रामीण कारखानो 
से गए वे परिवार साथ न रख सके | विरादरी तथा गाव वालो के सारकृतिक 
प्रभावों से वह दूर हो गए । उन्होने कई कुटेव व दुव्यंसन वहा सीख लिए | इस 
प्रकार जहा तक ग्रामीण का सम्बन्ध है वह दोनो ओर से घाटे में तथा प्रत्ताडित 
रहा । 

मशीनों के इस युग में ग्रामो के लिए उद्योग तथा ग्रामीणों के खाली समय 
के लिए बंधे जुटाने का का4 दुरूह तथा दुप्कर हो गया । यह समस्या सारे विदव 
में थी परन्तु भारत के लिए विशेष-रूपेणा भयकर सिद्ध हुई। यदि भारत ने जीना 
है तो उसके ग्राम पुप्ट होने चाहिए। ग्राम सजीव और पुप्ट तभी हो सकते हैं जब कि 
ग्रामो मे इतना व्यवसाय हो कि ग्रामीणों को ग्राम छोडकर जीविका-हेतु नगरो 
को न भागना पडे। केवल मात्र कृषि से यह सम्पादित होना सभव नही था। 
ओर ग्रामोद्योगो को, वह सरकार जो अपने देश की मिलो के लिए पर्याप्त मात्रा 
में कच्चा माल चाहती थी, पनपने नही देती थी। इस प्रकार भारतीय स्वत्तत्रता 
का आन्दोलन साथ ही साथ ग्रामो के पुनरुद्धार का आन्दोलन भी वन गया। महात्मा 
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गाघी ने तो चर्खे और खादी को ही स्वतत्रता आन्दोलन का मूल-मन्त्र बना दिया। 

चर्सा और खादी ग्रामोद्योग के प्रतीक थे । महात्मा जी के स्वततन्नता आन्दोलन 

के साथ-साथ ग्रामोद्योगो के पुनरुत्यान का आन्दोलन चला, और आदरणीय श्री 
कुमारप्पा के अधीन ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना हुई। इस प्रकार जब ग्रामीणों 
की आधथिक समस्याओं की ओर स्वतत्रता प्राप्ति के आन्दोलन का विशेष ध्यान 
गया तो विदेणी गासन ने प्रयत्न किया कि ग्रामीण उस आन्दोलन में शामिल न हो, 
और स्वय ग्रामोद्योगो के शोत्साहन का ढोग रचा। परन्तु इस कार्य के लिए भी 
कोई ऐसा तत्र चाहिए था जिससे शासन पर व्यय का अधिक भार पडे बिना चल 
निकलना सभव नहीं था । और फिर विदेशी शासक यह कार्य ऐसे ढग से करना 
चाहते थे कि एक निश्चित पड़यत्र के अ्रवीन वह असफल हो और उस असफलता 
का उत्तरदायित्व भी भारतीयों पर ही पडे। इसलिए उन्होने भी सहकारिता 
की पद्धति का आश्रय लिया । जिस प्रकार वेपष क्षेत्रों म सहकारिता का आश्रय 
व्यजना पूर्ण ध्येयो से लिया गया था इसी प्रकार यहा भी किया गया और 
आन्दोलन सफ्ल न हो सका । इसमे सन्देह नहीं कि ग्रामोद्योगो की सफलता की 
एकमात्र पद्धति सहकारिता ही है । परन्तु जब तक सहकारिता देश की मौलिक 
परम्पराओ के अनुकूल नहीं होती तव तक इसका किसी भी क्षेत्र मे सफल होना 
संभव नही । 

आ्रामोद्योग मे सहकारिता ही क्यो एकसात्र सफल साथव है ? एक सीधा- 
सा प्रन्‍नन है और इसका उत्तर भी सरल है। ग्रामोद्योग की निम्न विशेषताएं 
हल 

(क) यह गावो में ही हो सकता है , 

(ख) यह कृषि तथा घर के अन्य कार्य से अवकाश के समय किया जा सकता है ; 

(ग) हर परिवार के भिन्न-भिन्न कार्य हो सकते हैं , 

(घ) उत्पादन के भिन्‍न अग भिन्न स्थानों या परिवारों में होने के कारण उनके 
एकीकरण तथा निर्माण के लिए ऐसे सगठन की आवश्यकता है जो उत्पा- 
दको का प्रतिनिधि होकर उनके हित में कार्य कर सके , 

(ड) उनके विक्रय का तथा कच्चे माल की उपलब्धि के लिए भी सामूहिक प्रयत्न 
की आवश्यकता होती है , 

[च) समय परिवतंव के साथ-साथ इन कामो मे उन्नत उपकरणों के प्रयोग तथा 
| 
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उन्नत पद्धतियों के अनुसरण हेतु प्रशिक्षण का उचित तथा सामूहिक 
प्रबन्ध होना आवश्यक होता है । 
उपरोक्त विशेषताभ्रो से यह प्रकट है कि इस प्रकार के कार्यो के लिए 
ग्रामीणों के एक सगठन की जरूरत भी है। जब तक कोई ऐसा सगठन न हो 
तब तक न तो ग्रामोद्योग ग्रामीण के हित में कार्य कर सकते है श्लौर न ही वह 
इस मशीन के युग मे एक नेतिक तथा आ्रथिक सगठन के बिना जीवित ही रह 
सकता है। ब्रामोद्योग तथा सहकारिता का चोली-दामन का साथ है | और सह 
कारी पद्धति विना ग्रामोद्योगो का जीवन तथा उनका पनपना अ्रस भव ही है । मूलत 
यह वात होने पर भी हमारा अनुभव यह है कि सहकारिता आज तक »ी इस 
क्षेत्र में सफल नही हो सकी । इसका कारण यह है कि सहकारी पद्धति बडी 
सकीर्ण तथा मानवता के मूल स्वभाव के अनुकूल नही बनाई गई । गाव के बटई 
मोची, चितेरा, धोबी, नाई तथा कृपक अन्योन्याश्रित होते है । एक का निर्वाह 
दूसरे के बिना नही हो सकता । वहा पारफस्पाट्क स्पर्धा के स्थान पर सहयोग 
होता है । वहाँ मेरे हित के लिए दूसरे के अहित का भाव मन में नहीं आ सकता, 
क्योकि वहा दोनों का हित साभा है। परन्तु अन्य क्षेत्रों की तरह हमने ग्राम के 
भिन्न-भिन्न श्रेणी के औद्योगिक कार्य-तर्ताओ की पृथक्‌ू-पृथक्‌ समितिया बनाने 
की योजना वनाई। इस योजना का सफल होना प्रत्यक्षत, श्रर भव ही था, क्योकि 
हमने अन्योन्याश्रय के भाव के विपरीत एक क्त्रिम मुकावये की भावना को 
जन्म देने का प्रयत्न किया । हमने एक और भूल की । वह यह थी कि व्यक्ति 
तथा समिति के क्षेत्रो की सीमा निर्धारित करके उनका नामजस्य नहीं क्षिया । 
हमने सहकारी कार्य पद्धति को कम्पनी की तरह व्यापारिक सगठन बनाने वी चेष्टा 
की । वस्तुत यह कार्य इस प्रकार हाना चाहिए था कि एक ग्राम या 
याम-समूह के लिए एक श्रीद्योगिक नहकारी समित्ति होती। उसवा कगम 
व्यक्तिगत तौर पर काम करने वाले मोची, बटई, सुहार आदि सब 
को सदरय बनाना होता । थे सव अपने-अपने काम मे उन्नति रे लिए उचित 
सलाह और सहायता समिदि से प्राप्त करते । जिस-जिस हस्तु की उनको आब- 
ग्यवाता होती वह उन्हें समिति उचित सुल्य तथा सुविधा से प्राप्त ऋरणगनी । 
जा माल तयार हृता उस विक्षप करने दा प्रबन्ध समिति इरती । मिस प्रकार 
हर याम या प्रयत्न अन्च मे स्वावलग्दी तथा दुछ्म प्रशिद्र पैदा लरदा होना 
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चाहिए, उसी प्रकार इन ग्रामोद्योगो का ध्येय भी स्व,वलम्बन होना चाहिए । जो 
सदस्य इन उद्योगो को नए तरीको से करना चाहते हो उन्हे नई-नई तथा छोटी- 
छोटी मशीने तथा अन्य उपकरण प्राप्त करने की सुविधाएं जुटानी चाहिए । 
मबणीनो को मगवाना, उनका मूल्य उचित #िस्तो मे प्राप्त करना आदि-आदि 
इस किस्म की सुविधाएं हो सकती है। यदि हम ग्रामो मे समितिया बनाकर 
सारा काम उन्ही द्वारा ही करे और उनमे पूरे दिन के वैतनिक कर्मचारी रखे तो 
ग्रामोद्योगो का वास्तविक ध्येय ही नष्ट हो जाता हे । क्योकि तब वह अवकाश 
का व्यवसाय' नही रह जाता । ग्रामोद्योग इसलिए नहीं पनपा जहा पर उपरोक्त 
पद्धति को अपनाया गया--यथा स्वीडन, नावें, डेनमार्क आदि । भारत मे इसकी 
असफलता में यही मूल कारण था । 

कल्पना कीजिए कि हम एक ग्राम में घडिया बनाने का काम सहकारी ढग 
पर करना चाहते है । और घडियो के विभिन्‍न पुर्जे बनाने की विभिन्‍न मश्ञीने 
है तो हम एक क्षेत्र के कुछ परिवारों की सहकारी समितिया बनाएंगे। हर परिवार 
को एक-एक प्रकार की मजीन के कार्य मे प्रशिक्षण देकर पुर्जे बताने का काम सौप 
देगे । समिति उन्हे मशीने खरीद करने मे आथिक तथा प्रशिक्षणात्मक सहायता 
देगी। समिति अ्रपना एक केन्द्रीय वर्कशाप बनायेगी जहा पर विभिन्‍न साइज 
के पुर्जो को खरीदकर घडिया जोडी जायगी और फिर बिन्नी होगी । घडियो के 
विक्रम से जो लाभ होगा वह पुन सदस्यो मे वितरित होगा । सदस्यों को दिया 
गया ऋण सुरक्षित रखने के लिए उनकी मशीने वन्धक रखी जा सकती हैं। 
इसमे सदेह नहीं कि हर सदस्य' परिवार को सहकारी समिति का भाग खरीदना 
पडेगा, परन्तु ऐसा किये बिना समिति चलेगी नहीं। ग्रामोद्योग की एक और 
विशेषता है कि उसका मूल्याकन कार्य मे समय लगने से नही, वरन्‌ अवकाण की 
उपयोगिता से आाका जाता है । 

यदि हम ग्रामोद्योग मे भी श्रम के घटो का हिसाव लगाकर शहरी दर से 
उजरत निकाले तो कोई ग्रामोद्योग नही चल सकता | यहा तो कुछ कार्य बन 
से पशु चराते समय हो सकते हे । रात को गप्पे हाकने के साथ ग्रामीण काल 
सकते है, बुन सकते हे । सैकडो ऐसे कार्य है जो ग्राम के प्रधान व्यवसाय के 
साथ-साथ चल सकते है । लुहार, वढई आदि के प्रधान व्यवसाय के साथ अन्य 
कार्य वह भी कर सकते है। अत वहा मूल्यांकन की शैली पृथक होगी । इस 
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तरह ग्राम के लोगो की सहकारी समिति जब बन' जायगी तो प्रश्न' यह रह 
जायगा कि किसानो का इनके साथ जो मौलिक सम्बन्ध होता है उसको कायम 
रखने के लिए ग्राम की ऋण सम्बन्धी तथा बहुद्द श्यीय सभा से तालमेल केसे 
रखा जाय । इसका विश्नपरा किसी श्रन्य अध्याय मे मिलेगा । परन्तु यहा पर 
इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि ग्रामोद्योगो का पुनरुत्थान सहकारी ढग के 
विना नही हो सकता। और सहकारी पद्धति इस कार्य मे तव तक भारत मे 
पनप नही सकती जब तक कि वह इस देश की मौलिक परम्परा तथा मानव के 
मौलिक स्वभाव के अनुकूल नही होती । कहता नहीं होगा कि इस समय भारत 
में जिस प्रकार की औद्योगिक समितियों का प्रचार है वह तो परतन्त्रता के समय 
की गलत पद्धति के अतुसार ही है और शने -शर्ने वे क्षीरा होकर समाप्त होती 
जा रही है । 

मद्रास मे प्रचलित औद्योगिक सहकारिता सबसे अ्रधिक सफल है। मद्रास 
मे अम्मापेट स्थान की बुनकरों की सहकारी समिति ने उत्साहजनक तथा अनु- 
करणीय' सफलता के लिए ख्याति प्राप्त की है। कहना नही होगा कि यह सभा 
तथा अन्य, जो सफल औद्योगिक सहकरी समितिया है, उन्होने उपरिलिखित पक्तियो 
मे वरणित पद्धति का अनुसरण किया है। और जो ग्राम्य जीवन की मौलिक 
एकता को भूलकर तथा ज्वाइट स्टाक कम्पनियों का अनुसरण करके बनाई 
जाती है, वह सफलता का मुह नही देख सकी । 

मद्रास की औद्योगिक सहकारी समिति का सक्षिप्त विवरण पाठकों के 
लिए लाभत्रद होगा । 

यह समिति इस समय मद्रास की बडी समितियों मे से एक है। यह 
२४ सितम्बर १६३८ को रजिस्टडे हुई। उस समय ५३ सदस्य तथा ११०७ रु० 
भाग-धव था । ३० जून १६९५६ को इसकी सदस्य सख्या १५७३ हो गई और 
भाग-घन १,६७,६७४५ रु० हो गया । सव सदस्यों के अपने-अपने करवे है । केवल 
२० सदस्य बिना करवे वाले है । यह समिति सफेद तथा रगदार, हर किस्म के 
कपड़े बनाती है | लेसदार घोतियो तथा अन्य वस्त्रो तो काफी प्रसिद्धि प्रात कर 
ली हैं। समिति सारे वर्ष एक-सी मजदूरी देती है। १--७--५४५ से 
३०---६---५६ तक समिति ने ६, ४६,०५-४ गज कपडा १६,८०,६७४॥ ) रु० 
का पैदा किया और ६,१५,४४५-) रु० मजदूरी दी । वुनकरों की मासिक आय 
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आओसतन ५०) रु० रही ! समिति ने रगने के लिए भी अपना प्रवन्ध रखा हुआ 

है । समिति ने एक और फण्ड जारी किया है जिससे वुनकरो के लिए अच्छे 

मकानों का निर्माण किया जा रहा है। भूमि प्राप्त करली गई हे और 

योजना भी स्वीकार हो चुकी है । सरकार से ६०,००० रु० ऋण मिलने पर ५० 

मकानों के निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायगा। पुस्तकालय झ्रादि की भी 

सुविधाएं दी जा रही है तथा वुनकर सदस्यो को बच्चा पैदा होने पर १०) की 
सहायता दी जाती है । 

उपरोक्त विवरण से प्रकट है कि सहकारिता की सफलता इस क्षेत्र भे हो 
सकती है और इसी पद्धति के अपनाने से छोटे-छोटे उद्योग पनय सकते है । 

बडे पैमाने के उद्योगो मे सहकारिता के कतिपय प्रयोग भारत में हुए है। 
पजाव ने कुछेक खाड के कारखाने लगाए है । उत्तरप्रदेश ने भी प्रयोग किए हैं । 
बम्बई में रुई का कार्य होता है । परन्तु बडे ण्माने के उद्योगो मे सहकारिता के 
प्रयोग से पूर्व हमे यह विचार करना चाहिए कि हम सम्बन्धित कार्य केवल 
आयकर आदि से बचने के लिए ही तो नही कर रहे ” वडे-वडे कारखाने यदि 
सहकारिता के आधार पर चलाने ही हो तो हमे सहकारिता के मौलिक भावों 
को भूलकर उसे दभ वनाने से हमेशा बचे रहना चाहिए। बडा कारखाना 
चलाने के लिए धन चाहिए। बुद्धि तथा तजरुवा चाहिए और श्रम चाहिए । यह 
हर जगह दरकार होते है। ग्रामोद्योग मे भी इनकी आवश्यकता होती है। परन्तु 
स्पर्धा से परिपूर्ण आज के युग मे बडे-बडे कार्यो मे पूजी तथा कार्य-कुशलता का 
मूल्य तथा श्रावश्यकता बढ गई है । सहकारी कारखाने मे यदि हम पूजी वालो 
से ही पूजी जमा करे, तो वह एक पूजीवादी सस्था वन जायगी । अत बड़े-बड़े 
कार्य इस पद्धति द्वारा करने पर इन बातो का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए 
कि--- 

(१) कारखाने के लिए धन विशेषत सहकारी सस्थाओ्रो से ही जुटाया जाय । 

(२) व्यवितगत सदस्य भी अ्रवश्य लिए जाय । 

(३) प्रवन्धक-समिति मे प्रतिनिधित्व यो निर्धारित किया जाय' कि सहकारी 
सस्था सदस्यो से ६०%, पूजी लगाने वालो से २०%, श्रमिको से 
२०% सदस्य हो । 

(४) व्यवसाय सम्बन्धी कार्यकुशलता लाने के लिए मैनेजर आदि कुशल व्यक्ति 
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वेतनिक कर्मचारी रखने होगे । 

(५) लाभाश मे से कारखाने मे काम करने वाले श्रमिको को बोनस देना 
अथवा उनके लिए सुविधाएं जुटानी चाहिए । 

(६) योजना ऐसी होनी चाहिए कि १० वर्ष मे कारखाने को ऋण लेने की 
आवश्यकता न रहे और कार्य-सचालन के लिए हिस्सो का घन तथा 
सुरक्षित कोष ही पर्याप्त हो। 

सहकारी पद्धति पर झ्राधारित बडे पेमाने पर उद्योगो की एक और सफल 
श्रेणी हो सकती है । वह ऐसे कार्य हो सकते है जिनको विभिन्न श्रगो मे विभकत 
किया जा सकता हो । एक-एक अग एक स्वतत्र सहकारी समिति द्वारा सचानित 
हो और इन अ्रगो का काम करने वाली सहकारी समितिया मिलकर अपनी एक 
केन्द्रीय समिति बना ले, जो केन्द्रीय कार्य उन सब सहकारी समितियों के लिए 
उन अगरूप कार्यो को सगठित करे तथा हर सदस्य सहकारी समिति को मन्णा 
तथा सहायता दे । इस पद्धति मे सहकारिता के भावों का अधिक समावेण 
रहता है । 

सानवता के मूलभूत स्वभावों पर अवलम्बित यह आन्दोलन मानव के 

” साथ हर स्थान तथा हर स्थल पर सफलता से चलता है। और यह तभी 

असफल हो जाता है जब हम इसके बुनियादी स्वभाव से विचलित होकर, 

सहयोग को मूल भावना को भूलकर तथा व्यक्तिगत अथवा श्रन्य' विधियों 
द्वारा श्रधिक धन कमाने की लालसा से आकषित होकर उनके तरीको का 
सहकारिता में अनुसरण प्रारभ कर देते है । 


: ६: 
सहकारी-भण्डार 


'भण्डार' और 'स्टोर' गब्द से कई बार भ्रम हो जाता है क्योकि यह अग्रेजी 
के दो शब्दो के पर्यायवाची है। यह दो शब्द है 'स्टोर' तथा 'वेयरहाउस' । सह- 
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कारिता मे स्टोर! आमतौर पर उपभोक्ता सामग्री वेचने वाले स्थान के लिए 
प्रयोग में लाया जाता है | और जहा कोई वस्तु जमा रखी जाती हो उसे वेयर- 
हाउस कहते है। जहा तक विक्रय-भण्डारो का सम्बन्ध हे, उनका विवरण 
'सहकारी व्यापार' के अध्याय में मिलेगा । इस अध्याय मे भण्डार शब्द से उस 
प्रकार के भण्डारो से आशय है जिन्हे अगरेजी मे वेयरहाउस कहा जाता है । 
इस प्रकार के गोदामो अथवा भण्डारो का चलन व्यापारी क्षेत्र मे तो है ही । 
या तो यह वाहर से आने वाली वस्तुओं को क्रेता के प्राप्त करने तक बैंको आदि 
द्वारा जमा रखने के लिए इस्तेमाल होते है, या व्यापारी अनाज शआ्रादि को इनमे 
इसलिए जमा रखते हैं कि भाव चढने पर वे उसे वेच सके । पहले प्रकार का 
उपयोग तो ऐसा है जो व्यापार मे आवश्यक और मानवीय है। इस क्षेत्र में तो 
सहकारिता का प्रवेश शर्ने -शन होगा जब कि व्यापारी यह समभना शुरू कर 
देगा कि उसे भी अपने कार्य मे सहकारी पद्धति को अपनाना चाहिए । परन्तु 
दूसरे प्रकार के गोदाम तो अन्‍्नोत्पादक के लिए घातक है| क्योकि आम दूकान- 
दार यो ही फसल पैदा होने पर अनाज खरीद लेता है और उसे जमा रखता है। 
फिर जब कुछ समय बीत जाता है तो उसी अनाज को महगा करके उसी किसान 
को बेच देता है । और केवल अनाज को जमा रखकर किसान से अनुचित लाभ 
उठाता है। किसान इसलिए विवश होता है कि उसके पास अभ्रनाज को जमा 
करने की सामर्थ्य नही होती । परन्तु जब यही कार्य मण्डियो में वडे-बडे आढती 
करते है तो सारे देश पर आपत्ति आ जाती है और एक करोडपति झाढती 
जनता के जीवन से खिलवाड कर सकता है। अनाज के भाव घटाना-बंढाना 
उसके वश में श्रा जाता है। शासन ने अन्त पर अकुश लगा कर इसका 
प्रबन्ध किया परन्तु अकुश से श्रष्टाचार बढा और उपरोक्त शक्ति या ज्षृत्ति 
का उचित विकेन्द्रीकरणु न हो सका और किसान की शाक्ति नहीं बढ़ी। 
इसका यदि कोई सफल इलाज है तो सहकारी भण्डारों का आयोजन । 
ग्रामीण ऋ:ण सर्वेक्षण रिपोर्ट मे सरकार का ध्यान सी इस समस्या की तरफ 
खीचा । उस रिपोर्ट मे एक अखिल भारतीय सहकारी भण्डारो की योजना की 
सिफारिश की गई । रिपोर्ट मे सुझाया गया कि एक राष्ट्रीय भण्डार विकास-कोष 
की स्थापना की जाय । इसके नियत्रण के लिए एक परिषद्‌ की स्थापना का भी 
सुझाव दिया । इसकी सदस्यता के लिए कहा गया था कि क्ृषि-मन्त्री (प्रधान) 
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झौर कृषि-सचिव (उप-प्रधान) हो। तथा वित्त मच्च्रालय, विकास मण्डल, रेलवे 
बो्डं, कन्सलटिग इजीनियर, चेयरमेन फा्वेड मार्केट कमीशन, रिजर्व बैंक का 
प्रतिनिधि, स्ट्रेट बेक का प्रतिनिधि, एक अर्थशास्त्री, दो सहयोगी, दो गर-सरकारी 
व्यक्ति इसके सदस्य हो | 

यह भी सिफारिश की गई है कि सहयोगी तथा भ्र्थशास्त्री विशेष योग्यता- 


सम्पन्न तथा प्रसिद्ध होने चाहिए । बोर्ड की एक स्थायी कमेटी होनी चाहिए जो 


गाल में काफी वार वँंठक करके नीति आदि का निर्धारण करती रहे। उक्त 

क्रमेटी के कार्यो के सम्बन्ध में सिफारिशे इस प्रकार है --- 

१. (क) सारे देश में कृषि-सम्बन्धी उपज तथा ग्रामीणों के लिए आवश्यक 
वस्तुओ के सहकारी निर्माण तथा व्यापार के योजना-सम्पन्न विकास को 
उन्नत करना । ५ 

(ख) कृषि-उपज को सहकारी ढग के अतुसार योजनापूर्ण पद्धति पर विकसित 
करना तथा कृषि-उपज के कार्य में छोटे-छोटे सिचाई-साधनो को 
प्रोत्साहन तथा दुग्ध एव गोपालन आदि के सहायक कार्यो को सहायता 
देना । 

२ (क) कृषि-उपज तथा तत्सम्बन्धी वस्तुओं के एकत्रीकरण तथा जमा करने के 

। लिए अ्रखिल देशीय/ स्तर पर एक योजना के अनुसार भण्डारो की 

। सुविधाओं का प्रवन्ध करना तथा सस्थाओ द्वारा एतदर्थ प्रबन्ध करके 

है गोदामो तथा लाइसेस प्राप्त भण्डारो एव सहकारी समितियों के स्वामित्व 

| का जाल विछाना । 

॥ ख) सहकारी ढग से सुविधाओ्रो के साथ-साथ कृषकों के लिए बीज, खाद, 
रासायनिक खाद, कृषि उपकरण, औजारो, ग्रामोद्योगो आदि का 
प्रवन्ध करना, जिनको कि कृषक को आवश्यकता होती है तथा अन्य 
आवश्यकताओो यथा मिट्टी का तेल, खाण्ड, दियासलाई आ्रादि वी सप्लाई 
का प्रबन्ध करना । 

३. उपरोक्त ध्येयो वी पूर्ति के लिए जहा तक कि उनकी पूर्ति राज्य-शासनों 

'तथा सहकारी सस्थाओ के कार्य-क्षेत्र मे पडती है, राज्य-सरकारो को तथा 
उनके द्वारा सहकारी सस्थाओ्रो को यथा-सम्भव मात्रा मे आथिक सहायता 
का प्रबन्ध करना तथा इन्ही ध्येयो की पूर्ति के लिए अ्रन्य सहायता का 


है 
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प्रबन्ध करना । 

४ अखिल भारतीय भण्डार-निगम का निर्देशन करना तथा उबत निगम तथा 
राजकीय-भण्डार कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा, श्रन्य सहायता 
के प्रतिवन्धों का निर्धारण करना । 

५ राष्ट्रीय भण्डार, विकास-निधि तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास-निधि का 
प्रशासन, और इन दोनो निधियों का आवश्यकतानुसार पारस्परिक सतुलन 
तथा वितरण करना | 
परिषद के कार्यालय के लिए प्रशासन सम्बन्धी विशेषज्ञ, कार्यवाहक तथा 

प्रन्य' प्रकार के कर्मचारी समुदाय के प्रबन्ध के लिए कृषि मन्त्रालय पर उत्तर- 

दायित्व डालने की सिफारिश की गई है। और यह भी सिफारिश की गई है कि 
इस कार्य मे समिति राज्य-सरकारो से मन्त्रणा आदि द्वारा पर्याप्त ताल-मेल 
रखे । 

इस कार्य के लिए धन जुटाने के लिए दो निधियो के निर्माण करने की सिफा- 
रिश की गई है---जिनके नाम होगे राष्ट्रीय सहकारिता-विकास-निधि तथा राष्ट्रीय 
भण्डार विकास-निधि । भारत सरकार प्रारम्भ मे ५ करोड रुपया देगी जो राष्ट्रीय' 
भडार विकास-निधि मे जायगा और इसके वाद हर वर्ष भारत सरकार कम से कम 

५ करोड रुपया डालेगी जिसमे से ३ करोड राष्ट्रीय सहकारिता विकास-निधि मे 

जायगा और २ करोड राद्टोय भण्डार विकास-निधि मे जायगा। इनके लिए 

अन्यः साधन भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य राशिया होगी तथा विदेशी 
सहायता भी शामिल होगी । इन निधियों के उपयोग के लिए त्तिम्न उद्देश्य 
प्रस्तुत किए गए हे -- 


राष्ट्रीप सहकारिता-विकास-निधि-- 


(क) राज्य-सरकारो को दीघकालीन ऋण बिना प्रतिवन्धो के इसलिए देना कि 
वह सहकारी सस्थाओं में भाग-धन दे सके । 

(ख) निधि के उद्दंश्यो के भ्रवीन तथा परिषद्‌ द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों के 
अधीन राज्य-सरकारो द्वारा सहकारी समितियों को एक बार अथवा बार- 
वार दी जाने वाली आथिक सहायता देना । 
उपरोक्त आर्थिक सहायता के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि यह सहा- 


हे न 
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यता कुल खर्च का एक निश्चित भाग होना चाहिए जो साधारणतया २५% से 

कम न हो । 

राष्ट्रीय भण्डार-विकास-निधि--- 

(क) अखिल भारतीय भण्डार निगम के हिस्से खरीदने के लिए, 

(ख) परिपद्‌ द्वारा निर्धारित प्रतिबस्धों के अधीन राज्य-सरकारों को इसलिए 
ऋण देना कि वह राजकीय भण्डार कम्पनियों के हिस्से खरीद सके । 

(ग) परिपद द्वारा निर्धारित प्रतिवन्धो के श्रघीन अ्रखिल भारतीय भण्डार निगम 
को तथा उसके द्वारा राजकीय भण्डार कम्पनियों को, तथा राज्य-मसरकारों 
द्वारा सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए । 

(घ) एक बार अथवा वार-बार दी जाने वाली आ्थिक सहायता देने के लिए 
जो उपरिलिखित स्रोतों द्वारा दी जायगी । 
थ्रागे चलकर आयोग ने अश्विल भारतीय भण्डार निमम तथा राजकीय 

भण्डार वम्पनियों के निर्माण के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं कि उनका भाग-घत 

कंसे बनेगा तथा उसके निर्देशन-मण्टल के कौन-क्रौम सदस्य होगे। इसमे 
सहकारी प्रतिनिधियों को छोड (स्टेट बैक) भारत राजकीय बैक, कम्पनियों, 
वीमा कम्पनियों श्रादि के प्रतिनिधि भी रखे गए है। 

उपरिलिखित भण्ठार निमम के कार्यो के सम्बन्ध में उनके सुझाव यह हे 
कि पष्पिद्‌ की योजना के अधीन भूमि प्राप्त करफे अखिल भारतीय महत्व 
के स्थानों पर गोदाम बनवाना, लाइसेसो के अधीन भण्डारों का प्रवन्ध करना, 
सण्डियों का तियत्रण, सरकारी भण्डार कम्पनियों के हिस्से खरीदना, परिपद्‌ 
के एजेण्ट के रूप भें काम करता आादिन्यादि । सरकारी कम्पनियों के कार्य तथा 
कतंव्प भी इसी प्रतार के उनके अपने क्षेत्र मे प्रस्तादित है । इस बात पर विशेष 
जोर दिया गया हैं कि भण्डारों का प्रवन्ध सहकारी समितियों द्वारा हो । 
राजकीय दम्पनियों के गोदाम तो जिला तथा तहसीलों तक हो झौर इससे आगे 
सहऊकारों समितियों के हो । उसके लिए कर्मचारी नमुदाय के प्रशिक्षण पर वी 
बहुत जोर दिया है। 

उपब्लिसित एरिपद्‌ तथा निधियों दा निर्माण हो शछका है । 


हो हर राज्य 
ने भण्यर निर्माण योजनाए बना ली है। वःयो ने सण्दार वाम्पनिया भी बनाई 


है परस्तु थो प्रशिक्षण दर्मचारी समुदाय दो दिया था रहा है बह सिद्धान्तो 


| 


ब्क 


क्र 
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तक ही है क्रियात्मक नही । सहकारी समितियों मे व्यापारिक क्षमता की कमी 

है। नियमादि की कागजी कारंवाई कार्य की गति व उसके विस्तार मे अडचन 

आदि बाघा के रूप मे खडी हो जाती है | यह कार्य एक उत्तरदायित्व को निभाने 
की मूल भावना से उत्पन्न तथा व्यवहार-कुशलता से पुप्ट होकर हो सफल हो 
सकते है। इसके लिए पहली आ्रावश्यकता है उन भावो के जगाने की जिनकी ओर 
प्रथम अ्रध्याय मे सकेत किया गया है। नियमादि मे इतनी स्वतन्त्रता तथा छूट 
चाहिए कि स्थान, परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार उनमे परिवर्तन किया जा 
सके । 

परन्तु सब से श्रधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि भण्डारों का सचालन 
ऐसी सुचारुता से हो कि वह घाटे मे न चले । क्योकि कोई भी इस प्रकार की 
सस्था पर्याप्तकाल तक नही चल सकती, जब तक कि उसका आथिक पक्ष पुष्ट 
और स्वावलम्बी न हो । भारत की सहकारिता का जो अनुभव इस वक्त तक 
हुआ है उससे तो हमे यह स्वीकार करना पडता है कि अभी तक सहकारी 
कार्यकर्ताश्रो मे पर्याप्त व्यावहारिक योग्यता नही आई । और साधारण वरिक 
के मुकाबले मे सहकारी सस्थाए सफल नही हो पाई । इसके कारण सक्षेप से इस 
प्रकार है--- 

(क) भारत में शताब्दियो को पराधीनता ने सामाजिक भावो को शिथिल करके 
व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया है । 

(ख) हमारे राष्ट्रीय भाव शिथिल होने के कारण हम अपने व्यक्तिगत लाभ को 
राष्ट्रीय लाभ से अधिक महत्व और प्राथमिकता देते है। 

(ग) लोकतत्रीय' भावनाएं निर्बल होने के कारण हम मे सामूहिक उत्तरदायित्व 
के भाव जग्ृत नही हो सके । 

(घ) सहकारी समिति के सम्बन्ध मे हमारी-धारणाए श्रस्पष्ट तथा स्वण्तिल है 
झोौर यह समभते है कि सहकारी समिति अपने वेतनिक कर्मचारियों के 
वेतन निकालने के लिए भी लाभ न कमाए 

(ड) वरिक-वर्ग के सपर्क इतने विस्तृत है कि वह सहकारी समितियों के विरुद्ध 
भूठा प्रचार भी सफलतापूर्वक कर सकते हे । 

(च) कतिपय वरिणकवृत्ति वाले व्यक्ति सहकारी समितियों मे प्रवेश करके उनका 
दुरुपयोग करते है । 


>ब- ० 
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(छ) सहकारी कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारी वर्ग मे न तो सहकारिता में पक्‍का 
विश्वास रखने वाले व्यक्ति है और न ही उनका पर्यात प्रशिक्षण हो 
सका है। 

(ज) प्रशिक्षण के लिए अभी तक उपयुक्त प्रबन्ध वही हो सका । 

(कर) सहकारी समितियों के सदस्य' भी उपयोग मे सहकारी समितियों को प्राथ- 
मिकता नही देते । 

(अं) सरकारी सहायता भी स्वावलम्बन की भावनाओं को पुष्ठ करने के स्थान 

/ पर उन्हे पगु बनाने मे सहायक होती है। 

इन' परिस्थितियों के होते हुए तथा हर भण्डार पर होने वाले खर्च के समक्ष 
इस योजना की सफलता भें काफी कठिनाइया नजर आती है । ञ्रत प्रारम्भिक 
दशा मे यह अधिक लाभदायक होगा कि हम इस प्रकार कार्योरभ करे कि उप- 
रोक्त परिस्थितिया हमारे कार्य मे वाधक भी न हो तथा समाज के समस्त व्यक्ति 
सहकार्य की भावनाओं को अपनाते चले जाय और एक निश्चित योजना के 
अधीन तथा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्णतया सहकारी पद्धति पर भण्डार 
योजना चल सके । 

यहा तक तो ठीक ही है कि सब भण्डार ग्राम-स्तर पर सहकारी समितियों 
के स्वामित्व मे हो और उनके निर्माण के लिए जो दीर्घकालीन ऋण मिले वह 
भी सहकारी समितियो को ही, परन्तु उनका दिन-प्रतिदिन का प्रबन्ध वैतनिक 
कर्मचारियों को यदि सौपा गया तो इस कार्य का जीवन' लम्बा नही हो पायगा, 
क्योकि कार्य को इतनी व्यवहार-कुशलता से नही किया जा सकता जिसका कारण 
ऊपर बतलाया जा चुका है। हमारे वेतनिक कर्मचारी समय बिताना चाहते है 
कार्य करना नही । और वेतन मे समय का मूल्य समभा जाता है काम का नही। 
अत कार्य मे कुशलता लाने के लिए काम के लिए वेतन देने की पद्धति को 
अपनाना पडेगा। इसलिए भण्डार हर क्षेत्र मे एक ऐसे मैनेजर के अपीन' देने 
पडेंगे जो, 

(क) स्थानीय सहकारी समिति का सदस्य हो, जिसके प्रबन्ध मे वह भण्डार हो । 

(ख) सदस्य एक निश्चित राशि तक अपनी जमानत दे ताकि रखे जाने वाले 
माल को हिफाजत रहे। 

(ग) उक्त सदस्य को, जितना सामान 'रहे, उसके हिसाव से तथा उनके आयात- 


! 
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निर्यात के अनुपात से उसको पारिश्रमिक दिया जाय । यह पारिश्रमिक उस 
कमीशन या शुल्क का एक निश्चित भाग होना चाहिए, जो कि उसी कार्य 
प्र सहकारी समिति ले । 

(घ) भण्डार का उपयोग वस्तु-श्रेणी विशेष तक ही सीमित नही होना चाहिए 
वरच काफी उदार रहना चाहिए ताकि भण्डार का ज्यादा से ज्यादा उप- 
योग हो सके । 

(ड) यदि सम्बधित सहकारी समिति व्यापार भी करती हो तो एक ही व्यक्ति 
दोनो काम कर सकता है । पं 
यह तो रही प्रवन्ध के सम्बन्ध में कुछ बाते, परन्तु भण्डारो का विज्ञेप उ्दे श्य' 

तो यह है कि जहा यह भण्डार उत्पादको को जमा रखने की सामर्थ्यं प्रदान करेंगे, 

वहा यह अन्न के भण्डार स्थान-स्थान पर एकत्रित करके, देश मे अन्न के सकट 
का पर्याप्त मात्रा मे बचाव करेगे । 

यदि हम हर ग्राम अथवा पचायत क्षेत्र भे ऐसे भण्डारो का निर्माण करके 
उनमे वहा की सम्भावित सकटकालीन स्थिति से मुकाविला करने के लिए अन्न 
भण्ड।र रख सके और उसके अन्न का फसल-फसल पर नवीनीकरण होता रहे तो 
भाव भी ठीक रखे जा सकते है और रुपया कमाने के लोभ से अन्न को निकालने 
की प्रथा पर कानू पाकर हम एक तरफ तो कृत्रिम अकाल से वच सकेंगे और 
दूसरी तरफ वास्तविक सकट पर भी यह भण्डार काफी सहायता दे सकेगे । 

अत रिजर्व बैक की ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के प्रस्तावों के अनुसार 
ग्रखिल भारतीय स्तर पर भण्डारो का निर्माण भारतीय कृषि, कृषक तथा अन्न 
समस्या के हल के लिए एक वडा ही अनुपम साधन होगा । हा, उसके प्रचलन' मे 
वस्तुस्थिति तथा क्रियात्मकता के विचार से कुछ सशोधन करने पडेगे । 

ग्रत आवश्यक है कि कृषि के विकास, उपज के सही लाभ तथा उनके 
वितरण के आवश्यक प्रवध के लिए सहकारी-भण्डारो की ओर अवद्य ध्यान 
दिया जाय । भण्डारो का यह भी कतेंव्य है कि वे कृषक की प्रतिदिन क्री अन्य 
आवश्यकताञ्रो की ओर भी घ्यान दे । 
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व्यापार शब्द के ज्ञाव्दिक श्रर्थ भले ही कुछ हो परन्तु आज हम इस शब्द 
से समझते है--वह कार्य जिसमे मुद्रा की मध्यस्थता द्वारा वस्तुओर अ्रथवा द्रव्यो 
को एक स्थान से दूसरे स्थान अ्रथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाया 
जाय । भारत की प्राचीन परम्परा मे इस व्यवसाय को करने वाले जन-समुदाय' 
को समाज के उदर से तुलना दी गई थी । कितनी विचित्र तुलना थी यह । देह 
के पालन के लिए मनुष्य जो कुछ खाता है वह सब पेट मे जाता है। और पेट 
उसका जोधन करके उसमे से धातु-रक्त बनाकर हृदय के पम्प द्वारा उस शुद्ध 
रक्त को देह के हर अवयव के पोषण हेतु भेज देता है और स्वय केवल पोषण के 
लिए ही दिमाग की आज्ञा से कुछ भाग प्राप्त करता है । 

व्यापार के कार्य तथा कर्तव्य भी ऐसे हो है। वह समग्रह करता है तो केवल 
समाज को सेवा तथा समाज के पोषण के लिए । इस भाव को पुष्ट तथा हृदयगम' 
करने के लिए एक ओर तो धामिक भावना द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया, 
दूसरी ओर समाज तथा शासन के प्रतिबन्ध इसे सजीव रखने मे सहायक रहते 
रहें । परन्तु विदेशियो के आक्रमणो तथा विदेशी परम्परा के आधघातो ने हमारी 
इस प्राचीन परम्परा को जजेरित कर दिया। पराधीनता ने तो इसे मृतप्राय' 
कर दिया और व्यापारी समाज-सेवक होने के स्थान पर समाज का शत्रु बन 
गया । उसने सग्रह केवल अपने पोषण के लिए प्रारम्भ कर दिया, जिससे समाज 
के उत्पादक अग क्षीणा होने लगे | समाज की तोद बढी और शेप अगर कृश हो 
गए। ऐसे व्यापार और व्यापारी के विरुद्ध समाज मे एक क्रान्तिकारी भावना 
का जागरण स्वाभाविक था। व्यापारी तथा साहुकार के ऐसे कुक्ृत्यो को रोकने 
के लिए आन्दोलन चले । ऐसे आन्दोलनो से एक तरफ वेमनस्य तथा मनमुटाव 
बढा दूसरी ओर विचारक लोग व्यापार की नवीन पद्धति की खोज मे लग गए 
साम्यवादी रूस ने सारे व्यापार को शासनाधिकृत करने की योजना बनाई और 
जहा व्यापारी वर्ग का जोर शासन मे अधिक था, वहा उत्पादक वर्ग ने सह- 
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कारिता की पद्धति का अवलम्बन किया मूलत ध्येय दोनो का यही रहा 
कि व्यापार समाज के हित मे हो । कोई एक वर्ग इसका ठेकेदार बनकर समाज का 
शोषण न' करे । जब भी यह कार्य प्रतिकार भावना तथा हिसा का ग्राश्नय लेकर 
हुआ तब इसका पुन प्रतिकार हुआ और वह हिसा द्वारा लाई गई अ्रच्छी पद्धति 
भी स्थायी न रह सकी । अत इस कार्य का इलाज श्रहिसात्मक उपायो द्वारा ही 
स्थायी हो सकता है । और यह अहिसात्मक उपायो द्वारा ही सफल होने वाली 
पद्धति है। सहकारिता मे स्वेच्छा से शामिल होना इसका प्रारम्भिक लक्षरणा है, 
उसमे हिसा का अभाव आवश्यक तथा प्राकृतिक है । 

व्यापार के दो पहलू होते है--आयात तथा निर्यात । हर प्राम से 
लेकर देश तक व्यापार की यह दो कोटिया चलती है। तीसरी कोटि सग्रहात्मक 
व्यापार की होती है, जहा स्थानीय उपज को कुछ काल तक सग्रह रखकर पुन 
वही विक्रय कर देते है। इसमे सब भ्रकार के व्यापार मे समाज के हित की 
भावना को सर्वोपरि रखने के लिए सहकारिता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ 
है। इंग्लैंड की राशडेल पायोनियर सस्था, जिसका १८४० मे श्रीगरेश हुआ, 
ओर जिसका वर्णन (सहकारिता का उदय ओर विकास' मे किया गया है, सहकारी 
व्यापार के सफल प्रयोग का एक विशिष्ट नमूना है। इस प्रकार के कतिपय स्टोर 
भारत मे भी सफल हुए है। परन्तु वहुधा देखा गया है कि सहकारिता पर अव- 
लम्बित पण्यशालाए या स्टोर सफल नही होते । प्रचलित पद्धति के अनुसार 
इसके निम्न प्रकार है -- 

(१) नागरिक उपभोक्ता स्टोर---आम तौर पर देखा गया है कि वरिक 
जो चीजे लाकर वेचते है वह एक तो कई आढतियो के हायो से गुजरती हैं । 
जितने अ्रधिक हाथो से वे गुजरती है उतना ही उनका मूल्य बढ जाता है, क्योकि 
हर आढती अपना मुनाफा काटता है। फिर अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा 
से कम तोलने का आ्राश्नय लिया जाता है और बहुधा उनमे मिलावट भी कर दी 
जाती है । अन्य कई प्रकार के उपाय प्रयोग मे लाए जाते है, ताकि उन पर 
अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो । एक व्यक्तिगत दूकानदार के पास न तो इतनी 
धन-राशि होती है न ही वह विक्री के लिए निश्चिन्त होता है । परन्तु यदि 
नगर वाले सव या एक सुहल्ले के या एक ग्राम के व्यक्ति इक्ट्ठे हो जाय, 


“अपनी सारी जरूरतों की इकट्ठी सूची वना ले और इकट्ठा माल मगवा ले ते 


( 
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(किराये मे बचत होगी। फिर माल उत्पादक भ्रयवा मिल या कारखाने से सीधा आवे 
तो बीच के आढतियो की कमीशन आदि की बचत होगी । फिर जो कुछ वचत 
होगी वह भी उनके लाभ में शामिल होगी । 

अत साधारणतया ऐसे स्टोर चलाने के लिए एक' छोटे तथा सगठित क्षेत्र 
के लोगो को एक सहकारी समिति में मिला लिया जाता है। यह समिति उसी 
ढग से सगठित की जाती है जेसे कि साधारण ऋण-सम्बन्धी समिति, जिसका 
उल्लेख पूर्व पृष्ठो मे किया जा चुका है । परन्तु यह समिति---श्रामतौर पर सीमित 
उत्तरदायित्व की होती है । समिति को एक बैतनिक मेनेजर रखना पडता है । 
समिति सब सदस्यों की आवश्यकता को गणना करके तदनुसार माल मगवाती 
है। ग्रामतौर पर माल बेचने के भाव नियत कर लिए जाते है । यह भाव बाजार 
के भाव के लगभग वराबर इसलिए रखे जाते है ताकि सहकारी पण्यशाला को 
हानि पहुचाने के लिए वह अपने निरख बहुत नीचे न गिरा दे । परन्तु माल 
शुद्ध तथा अच्छा और समय पर मिल जाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर जो 
लाभ होता है वह किसी एक व्यक्ति की जेब नही भरता । वरच वह सब सदस्यों 
अर्थात्‌ समाज का होता है । और वह भी उन्हे केवल नकदी के रूप मे प्राप्त 
नही होता, वरच कई साम।जिक हित के कार्यो तथा सरक्षणो के स्वरूप मे प्राप्त 
होता हैं । इन पण्यशालाओं से जन-साधारण को बहुत लाभ होते है, जिनमे से 
कुछेक इस प्रकार है-- 
१ माल छुद्ध तथा खालिस प्राप्त होगा, जो आम दूकानदार से नहीं मिल 
सकता । 
२ साधरणतया वस्तुए सस्ती प्राप्त होगी और फलत दूकानदार को भी मूल्य 
सस्ते करने पडेगे । 

सहकारी पण्यशाला से माल खरीदने पर सदस्यो को अतिरिक्त लाभ प्राप्त 

होगा जो दूकानदार से प्राप्त नही होगा । 

४. सहकारी नियमो के अनुसार निधिया आदि निर्माण होने से सुरक्षित निधि 
बढ जाने से सदस्यो को अथवा समिति को माल मगवाने के लिए पर्याप्त 
धन-राजि विना व्याज प्राप्त हो सकेगी । 

” राहकारी कार्य-पद्धति से सदस्यों को परिचय हो जायगा और सहकारी 
सिद्धान्त आगे बढेगे । 


न्प्प 
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झ्भी तक पद्धति के अनुसार यही समझा जाता है कि भण्डार का माल 
सदस्यो को ही बेचा जाय, माल नकदी पर बेचा जाय उधार न दिया जाय, लाभ 
वितरण तो भाग-धन के अनुसार किया जाय परन्तु लाभ का प्रधान भ्रश समिति 
से माल खरीदने के अनुपात पर अतिरिक्त लाभ वबाठा जाए | लाभ से उपनिधियो 
के अनुसार निषिया बनाई जाय ताकि स्टोर स्वावलम्बी हो जाय । 

परन्तु शरने -शने श्रव यह हो रहा है कि ऐसे स्टोर उन लोगो को भी माल 
बेचते है जो सदस्य नहीं । सदस्यों को, जहा वह काइतकार आदि होते है, 
कुछ उधार भी दिया जाता है । 

इस तरह झ्रसदस्यो को लाभ देने से उन लोगो मे भी सहकारी समितियो के सदस्य' 
बनने वी प्रेरणा होती है । इस प्रकारके सहकारी स्टोर प्राय नगरो में चलते है, 
परन्‍्तु ग्रामो मे यह कार्य बहुद ब्यीय' ढग से चलता है । क्योकि कार्यक्षेत्र जरा 
विस्तृत होता है और जनता कम होती है। इसलिए वहा पर यह कार्य बहुद्दे श्यीय' 
ढग से होने लगा है । इसके सम्बन्ध में विस्तार से अन्यत्र लिखा जायगा । यहा 
इतना ही लिखना पर्यात् होगा कि साधारणतया यह कार्य उपरोक्त ढंग से ही 
किया जाता है, परन्तु इन समितियों मे केवल यही काम नही होता अन्य काम 
भी किए जाते है। भारत से इस प्रकार के स्टोरो का पर्यातत प्रयोग है और सन्‌ 
५४ के आकडो के आधार पर राज्यवार इनका विवरण इस प्रकार है--- 
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१ मद्रास २०४५३ ४ ९७, ११४ २,३८५,१७,३२६ 
२ वम्ब्नई १,२०७ २,६२,७४५ २,६२,८५६,१०६ 
३ प० बंगाल ४०० २६,६६७ १६,६६,२६२ 
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१०. हैदराबाद २६६ ४,६१,०६३ १,७६,४०,११६ 
४ मध्य भारत र्श्र १४,५६३, १०,५८,७४२ 
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१२ राजस्थान ६११ १७,७७४ २६,७२, ३४८ 
१३ ब्रावणकोर-कोचोन छ्ण्८ ७६,४३१, ३७,६६,८११ 
१४ पैप्सू १५१ ८६३० ७, १८,८७१ 
१५ सीराष्ट् र्८? १७,४६२ १४,४ १,५६७ 


१६ अजमेर 6 ८,४६२ ४,४७,०४ 

१७ दिल्‍ली ६६ १०,१६५ १६,३२३ ०५१ 
श्प, कुर्ग ३२ १०,९४० ३,६६,६४७ 
१९ हिमाचल प्रदेश र्भ्‌ ३,५५६ ३,७९,६६२ 
२० विध्य प्रदेण ६६ २,२९२, १,८5२,००४ 
२१. मशिपुर ३१४८ १४,७६८ २,०२,६५२ 


ग्रामी णग-ऋणा-पर्वेक्षण समिति ने, जो कि रिजर्व बेक ने नियुक्त की थी, भी 
इस प्रथ्न पर विचार विया है। प्रधावतया उसका कम्ना यह है कि ऋगणा सबधी 
समस्या की असफलता का कारण यह रहा कि ग्रामीणों की आव्य्णकताए 
विविध होती ह और सव उनडी प्रधान यावण्ययतादों का प्रबन्ध सहवानिति 
हारा नही होता तब तक ऋण वी समस्या का भी समाधान नहीं हो सकता। 
उनके अन्येपण पा यह निष्कर्ष > कि अन्न को पैदावार, जो शमीण विसान से 
वबनिया सरीदरता है, उसका ५७५१॥ भाग बन द्राम मे ही आदम्यकला के समय 
बेस झेता है। एस वाये में सहझारिता वा भाग बेदव (% से श्रधिद नहीं । 
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१०० आधुनिक सहकारिता 
रूपए का क्रमश व्यापार किया। चूहो से सुरक्षित इस समिति के दो बडे-बडे 
गोदाम है । 

परन्तु इममे सन्देह नही कि ऐसी समितियों की सख्या बहुत ही कम है। कुछ 
ऐसी भी है जो व्यापार सम्त्रन्धी सहकारी समितियों की भावी सफल विधियों की 
ओर सकेत करती हैं । उक्त रिपोर्ट मे यह सुझाव दिया गया है कि निर्दिष्ट 
क्षेत्रों के लिए बडी-वडी सहकारी समितिया बनाई जाय । और इनके पुष्ट करने 

के लिए इनमे भी सरकारी भाग रखा जाय' | उनका कथन है कि इनमे ५१% 
सरकारी हिस्सा होना चाहिए | ऐसी समितियों के जिला स्तर पर वस्तु-विभाजन 

के अ्रतुसार वनाए जाने का प्रस्ताव है। यह भी सुझाव हे कि हिस्सो के धन की 

महत्तम तथा न्यूनतम मात्रा नियत्त कर दी जाय । 

उक्त रिपोर्ट के सुकावो पर अमल करने का प्रयोग द्वितीय पचरवर्षीय योजना 
में प्रारभ हो गया है। राज्य-सरकारे हिस्सो की खरीद मे ५१%, लगाने लग 
गई हैं। इस प्रयोग का पूर्ण मूल्याकन तो ५ वर्षो के उपरान्त हो सकेगा परन्तु 
जो कुछ इस थोडी अ्रवधि में हृण्टिगोचर हुआ है वह पर्यात शिक्षाप्रद है । 

कार्य प्रारभ होने पर रुपया केन्द्र से प्रात्त करके विभाग के कर्मचारी 
सहकारी समितियो के हिस्से खरीद रहे है । हर ऐसी समिति की प्रवन्धक समिति 
में सरकार अपने तीन सदस्य मनोनीत कर देती है। परन्तु श्रभी तक इस घन 
का सदृपयोग नही हो सका है । इसके कारण कई है| इनका सक्षेप से उल्लेख 
किया जाना पर्याप्त माञ मे शिक्षाप्रद होगा-- 

(१) विभाग के कर्मचारी कुछ प्रशिक्षण तो प्राप्त करते है, परन्तु न तो इनका 
प्रारभिक प्रवेश इस वात पर निर्भर होता है कि वह ग्रामीण जनता तथा 
किसान समुदाय के हो, और न ही उनकी पद-वृद्धि उनकी क्षेत्रीय सफलता 
पर निर्भर होती है । इससे उन्तमे वास्तविक सहकारी भावना न तो जागृत 
होती है, और न ही पनपती है | 

(२) पुलिस तथा रेवेन्यू आदि विभागों के कर्मचारियों को देखकर सहकारी 
विभाग के कर्मचारियों मे भी जनता के साथ एक होने के स्थान उसपर 
रोब जमाने की भावना वढ रही है । जिसका फल यह है कि उक्त कर्म- 
चारी वर्ग दिन-प्रतिदिंत आम जनता का विश्वास खो रहा है । 

/३) जनता में सहकारी भावनाओं के जागरण तथा प्रचार हेतु काये नही हो 


५ 


३ 
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- रहा, और यह कार्य एक सेवा की भावना से सम्पन्न कर्मचारी-वर्ग ही कर 
सकता है । ५ 

(४) सहकारी समितियों मे भी ईमानदार तथा सहकारी भावना-सम्पन्न व्यक्तियों 
को प्रोत्साहन देने का कोई प्रवन्ध नही है ! 

(५) सहकारी सभाझ्रों के कर्मचारियों को न तो प्रशिक्षण मिलता है और न ही 
उनके पद में कोई स्थायित्व है । 

(६) वेतनो का स्तर ऊचा होने पर और उसी अनुपात मे सहकारी समितियों की 
आ्राय में वृद्धि न होने के कारण वह प्रचलित अनुपात के अनुसार अपने 
कर्मचारियों को वेतन नही दे सकती । 

(७) कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि सब लोग सहकारी कार्य से ऐसी भ्रनहोनी 

आशाए रखते है कि वहा प्रवन्ध सुचारु हो, दिन-रात कार्य कर्ता काम करे, 

वेतन न ले और रोटी घर से खाय । ऐसी धारणाओं मे सहकारी सस्थाश्रो 
का पत्रपना सभव नहीं । 

जिन कार्यो को शेप व्यापार सस्थाओ में भूल समझा जाता है उन्हें सह- 

कारी समितियों मे गबन बताकर उन्हे बदनाम किया जाता है । 

सहकारी समितियो से”भी सरकारी कर्मचारी उसी प्रकार की खातिर व 

सत्कार की आशा करते है जैसे कि व्यक्तिगत व्यापारियों से । 

(१०) इन सब बातो का यह प्रभाव होता है कि सहकारी समितियों मे भी 
उसी प्रकार के व्याक्ते भझगे आ जाते है जो किसी न' किसी ढग से कर्म- 
चारी वर्ग की खातिर, सत्कार, चाय-पार्टी आदि के लिए घन निकाल 
सके । और जब इस प्रकार के कार्यो के लिए धन निकालने की छूट दी 
जाती है तब फल वही होते है जो स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति इसी तरह 
अपने लिए भी धन निकालते हैं। और परिणाम वही होता है जो सामने 
आ रहे है । 
नतीजा यह है कि वहुत-सी समितिया घाटे मे जा रही है। कही गबनो की 

तहकीकाते चल रही है ओर द्वितोयः पचवर्षीय योजना के प्रणो के वावजूद 
सहकारी समितियों की सफ्लता अनिर्चित जैसी ही नजर आती है। जहा तक 
विभाग का सम्बन्ध है उसके बारे में तो पृथक अध्याय मे लिखा जायगा और 
यहा पर केवल प्रार॒भिक द्षा मे जो प्रवन्ध मे आवश्यकताए है, उनके बारे मे 
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सकेत किया जाना आवश्यक है । हु 

जिस समय तक पर्याप्त मात्रा मे समितियों के लिए कर्मचारी समुदाय प्रशिक्षित 
नही हो जाते ओर सहकारी समितियों की सहायता हेतु सरकार धन दे 
रही है, तव तक यह जरूरी है कि प्रवन्ध ऐसे हाथो मे न हो जो काम तो जानते 
न हो परन्तु रुपया ऐठने की भावना प्रवल हो, और जो कर्मचारी समुदाय 
को चाय आदि पिलाकर तथा सत्कार आदि करके अपना रुपया ऐठने का काम 
जारी रखे । यदि व्यापार-कुशल वश-परम्परागत व्यापारियो को उक्त कार्य पर 
रख लिया जाय तो वे शनेः-शने सारे काम पर अपना आधिपत्य' जमा लेगे और 
सहकारिता का विकास कुण्ठित हो जायगा। अ्रत व्यापार-कार्य को कुशल तथा 
सहकारिता-परक वनाने के लिए कुछ साकेतिक सुझाव यह है-- 

प्रारश्मिक स्तर--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि ग्राम्य-स्तर पर 
व्यापार का कार्य विशेष श्रेणी की पृथक समितिया नही करती, एक ही बहुद्द श्यीय' 
सहकारी सभा सब कार्य करती है । और इसकी कार्य-पद्धति इस तरह होती है 
कि या तो यह समिति एक वेतनिक विक्रेता रख लेती है, जो क्रय-विक्रय' का काम 
करता है। परन्तु साधारणतया यह देखा गया है कि वेतनिरक कर्मचारी केवल 
अपने पैसे कमाने के लिए समय' लगाते है, समिति के हित की ओर उनका ध्यात्ते 
नही होता । इस प्रकार वे घाटे में चली जाती है। दूसरी पद्धति यह है कि 
समितिया अपनी वस्तुओं के विक्रय' के लिए एक दूकानदार को कमीशन पर 
नियुक्त कर लेती है। ऐसा दूकानदार वहुधा इस कार्य को अपने शेष व्यापार को 
चलाने के लिए उपयोग में लाता है । समिति के रुपये तथा उसके सदस्यों के 
द्वारा उसे शेष दूकानदारो पर प्रभ्नुता प्रास हो जाती है। उसका व्यापार चमक 
उठता है। उसमे अहकार बढता है। वह अपने लाभ के लिए समिति की प्रवधक- 
समिति के सदस्यो को कई प्रलोभनों द्वारा वश मे करने के प्रयत्न मे लगा रहता 
है। इस पद्धति द्वारा आर्थिक हानि तो बच सकती है परन्तु समिति बदनाम हो 
जाती है । उसका कार्य विस्तृत नही हो पाता । सहकारिता के मौलिक भावो को 
धक्का पहुचता है और इस तरह झने -गने सहकारिता की प्रगति रुक जाती हे । 
ऐसी परिस्थिति मे कार्य-पद्धति सहकारिता के मौलिक उद्देश्यो को सामने रख- 
कर और वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके ही सोची जा सकती है, ताकि 
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बह व्यावहारिक होने के साथ-साथ सहकारिता के उद्देथ्यों की पूति में भी सहा- 
यक हो । 

इसलिए सुझाव यह है कि प्रारभिक बहुद्द श्यीय सहकारी समिति के क्षेत्र के 
सब दूकानदार समिति के सदस्य हो । परन्तु प्रवन्धक-समिति में उनका प्रति- 
निधित्व उनकी क्षेत्रीय जनसख्या के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए और 
प्रवन्धक-समिति में वह व्यक्ति नही होना चाहिए जो इस प्रस्तावित योजनाधीन 
समिति से लाभ उठाता हो श्रथवा उसके व्यापार में मुकाबिला करता हो । 
मुकाविला करने वाला तो समिति का सदस्य भी नहीं रहना चाहिए । 

समिति फो अश्रपना एक भण्डार रखना चाहिए और स्थान की झ्ावध्यकता के 
अनुसार सब माल थोक भाव से मगवाना चाहिए । थोक माल मगवाने का सब 
काम समिति के वतनिक कर्म चारियो द्वारा प्रवन्धक-समिति की योजना द्वारा सम्पन्त 
होना चाहिए । सदस्य दूफानदार इस योजना द्वारा लान उठाना चाहते हो तो 
उन्हें व्यापार के लिए ग्राम वाट देने चाहिए। यह दूकानदार निश्चित मूल्यों पर 
माल भण्डार से ले और समिति द्वारा निश्चित दरो पर ब्ागे बेचे । अर्थात्‌ पर- 
जून दर भी समित्ति द्वारा निर्धारित हो । जो सदस्य ऋण पर सोदा खरीदना 
चाहे उनके लिए भी नियमादि तथा महत्तम ऋण सीमा समिति द्वारा निर्धारित 
रहनी चाहिए। यह दूकवानदार पक माल केवव समिति की मध्यस्थता द्वारा ही 
खरीद सफेगे। एस तरह व्यापार मे व्यवहार-फुगलता रहेगी, मूल्यों पर पूर्ण नियनण 
रटेगा, उत्पाददा तथा उपभोक्ता शेणी का व्यापार पर पूरा नियत्रग रहेगा, 
बोर्द एक दूगानदार देकेदार नहों वन सकेगा; सहकारी शावनाएं पनग्रेगी। 
समिति कभी घाटे में नहीं रहेगी, भुवातिता समात हो जाशगा और संघर्ष में कमी 
होनी। एसी तरह उत्पादन सवटी व्यापार भी सनमठित हो समझता हू। रडिवादी 
सरकारी विचारा तथा विभागों के कार्यकर्ता इस विचार से सभवत सहमत न 
शेसह, परस्तु विश थी दाए दिचार बी सिद्धान्त तवा व्यावत्ारित्सा वी कसौटी 
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पर परसना प०ला है । इसमे विचार-गकोर्शता दो सथन नहीं मिलना चाहिए । 
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है। कई राज्यो मे ताल्लुका अ्रथवा तहसील स्तर पर सहकारी समिातया के 
सघों अ्रथवा मण्डलो का आयोजन क्या है । ग्राम्य-स्तर पर व्यापार करने वाली 
सस्थाओर की सहायता तथा पोषण यह करेगी, इस सगठन के पीछे ऐसी धारणा 
रहती है। परन्तु यहा पर एक आपत्ति की जाती है कि हम इस कार्य में जितने 
अधिक दर्जे कायम करते है, उतना ही वस्तुओं का मुल्य बढता है। 
परन्तु इस आपत्ति मे जहा कुछ सार्थकता है वहा इसमे भआन्ति यह है कि 
हर ग्राम का सीधा सम्वन्ध उत्पादक केन्द्रों से होना सभव नहीं। और फिर ग्राम 
का उत्पादन अन्तादि की शक्ल से, जो अपनी आवशध्यक्ता से अधिक हो, का 
वितरण भ्रर्थात्‌ विक्रय पहले अपने ताल्लुका मे ही होना चाहिए। जहा तक मूल्य 
मे वृद्धि का सम्बन्ध है, उसमे नियन्त्रण लाना कोई कठिन काम नहीं। और 
फिर यह आवश्यक नही है कि माल जब वडी मात्रा में मनो कपडा, गाठो में 
आना हो तो वह भी माध्यमिक स्तरो पर रुके, वह सीधा उत्पादन केन्द्र से ग्राम 
भण्डार को जा सकता है। इसी तरह ग्राम के उत्पादन का निर्यात भी होगा । 
वस्तुत यह तहसील व ताल्लुके का सगठन ग्रामो के लिए आयात-निर्यात वाली 
वस्तुओं की आवश्यकताओं का लेख सप्रह करके उनका प्रवन्ध करेगा। अतः 
प्रकट है कि इस माध्यमिक स्तर के सगठन का होना आवशध्यक है। हा, रहो 
सूल्य-वर्धन की बात। उसके लिए उत्पादन केन्द्र से लेकर उपभोवता केन्द्र तक जो 
व्यय डालना हो वह अखिलदेशीय सस्था द्वारा निर्धारित हो जाना च।हिए और 
उसका भाग अखिल देशीय राज्य, जिला व ताललुका या तहसील सगठन तक वाट 
लेना चाहिए | और कुल इस प्रकार के व्यय के ५०%, तहसील सगठन, ३०% 
ज़िला सगठन, १५% राज्य सगठन तथा ५% अखिल देशीय सगठन को जाना 
चाहिए। ताल्‍लुका या तहसील सगठन के इस सक्षिस विवरण के बाद ज़िला, 
राज्य तथा अखिल देशीय सगठन के विवरण की आवश्यक्ता नही रहती क्योकि 
इन उपरोक्त सगठनों के कार्य भी स्तर के अनुकूल ग्राम्य सगठनो के अनुकूल 
ही होगे । ऊपर के स्तरो के कार्य सहायता-परक तथा मत्रणा आदि के होगे । 
सारे सहकारी सगठन का एक मूत्तिमान चित्र अन्य अ्रध्याय में मिलेगा। यहा 
पर केवल व्यापारिक सगठन का एक विहगम वर्णन मात्र ही ध्येय है। व्यापार 
में व्यक्ति की कार्य-कुणलता का पूर्णा उपयोग होने के साथ-साथ व्यक्ति के भ्रधि- 
कारो तथा उसके महत्त्व का समाज-हित मे प्रयोग होना ही सहकारिता का चरम 
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लद्य है । समान और व्यक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध जीव और देह के सम्बन्ध 
की तरह / । एक ये ब्रिना दूसरे का अरिनित्व ही नहीं रहता। एक दूसरे का 
पूरक है । और सहकारिता ही एस वास्तविक नाते को व्यवहत करने की क्षमत्ता 
रुसती 7 । ब्रत उपरिलिखित ढगे से व्यापार को आग्रोजित करने से व्यापार 
व्यक्ति, सता समाज का सेवक वन सकता है, अन्यवा तो व्यायार मानव का 
श्वार्मी घबनमर मानव के शोपरश का एक झासुरी साथत मात्र ही बनकर रह 
जाता हूं । 
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के लिए भी यह आवश्यक होता है कि हम व्यक्ति और समाज के नाते को भत्री 
प्रकार समझ कर ऐसी सस्थाओ का निर्माण करे जो स्वयमेव व्यक्ति तथा समाज 
को सत्य पथ पर चलाती रहे । हि 

बेकिग--इस कार्य में भी ऐसे ही हुआ । भारत में हुडियो का प्रचलन था । 
परतु उसका लाभ घनिक ही उठा सका । इसी प्रकार पबण्चिम मे भी बेंक धनिकों 
की ही सम्पत्ति रहे | यह वैक व्यक्तिगत व्यापारी व साहुकार के लिए उसऊे गोपण 
के कार्यक्रम मे सहायक बर्न गए। आज भी ऐसी परिस्थिति है कि कई साहुकार 
बैको से सस्ते दर ऋरा पर रुपया लेकर उसे किसानो या अन्य' विवश व्यक्तियों 
को भारी दरो पर देकर अनुचित रूप से वहुत लाभ कमाते है। अत समाज के 
लिए वरदान रूप वैक किसान, मजदूर तथा दीन व विवश के लिए एक अभिशाप 
बनकर रह गये। आमी को इनसे कोई लाभ न हो सका। किसान के ऋण के 
दर को यह थे घटा सके । उसके उत्पादन को कुछ काल जमा रखने की क्षमता 
भी इसकी कृपा से न आ सकी । मजदूर, किसान आदि पूर्ववत ही साहुकार के वश 
भे रहे । यहा ही यह करुणा गाथा समाप्त नहीं हो जाती | यह वैक उन सहकारी 
समितियों को भी आर्थिक सहायता नही दे पाए जो कि किसान व मजदूर की 
सेवा करती थी । 

सहकारी अ्धिकोषण का प्रादुर्भाव सहकारी समितियों की उपरोक्त आव- 
इयकता ने किया। प्रारभिक स्तर पर तो यह कार्य ऋणा-सम्वन्धी सहकारी 
समिति ही करती है परन्तु सहकारी समितियों को घन जुटाने के लिए बैंको की 
आवश्यकता होती है जिन्हे आमतौर पर केन्द्रीय बैक कहा जाता है। मैक्लेगन 
कमेटी ने इन बैकों को निम्न तीन श्रेणियों मे विभक्त किया है -- ह 

(१) वह बैक जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही बन सकते है । 

(२) वह बैक जिनके सदस्य केवल सस्थाए या समितिया ही वन सकती है। 

(३) वह बैक जिनके सदस्य व्यक्ति व समितिया दोतो' बन सकते है। 

प्रथम श्रेणी के बैक ज्वाइट स्टाक बैंकों से बहुत मिलते से है । उपरोक्त 
कमेटी ने इन बैंको को सहकारिता के अनुकूल न बताकर इनको रजिस्टर 
न करने की सिफारिश की है। इसी कारण इनको सख्या वहुत कम हो गई है । 
इस प्रकार के वैंक अब कतिपय नगरो में ही पाए जाते है। परन्तु ज्यो-ज्यो 
सहकारिता का क्षेत्र बढ रहा है, नगरो मे इनकी आवश्यकता को फिर से अनुभव 
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किया जाने लगा है। क्योकि ज्यो-ज्यो व्यापार पूर्वोक्त क्रम से आयोजित होगा, 
त्यो-त्यो व्यापारियों को सहकारी बैंको द्वारा कई प्रकार की सुविधाओं की आव- 
व्यकता पडेगी, श्र अन्य प्रकार के सहकारी बैक इस कार्य में प्रचलित नीति के 
अधीन सहायता नही दे सकेगे । और यदि प्रारभिक नागरिक सहकारी समिति 
से सम्बद्ध व्यापारी समुदाय को सहायतार्थ ज्वाइट स्टाक बैंको का आश्चय लेना 
पडा तो उनका सहकारी समितियों से नाता शिथिल होता जायगा और सहकारी 
व्यापार पद्धति पुष्ठ न हो सकेगी। इनका शेष प्रवन्ध उसी प्रकार का होगा 
जैसा कि अन्य अधिकोपो का । 
दूसरी श्रेणी के अधिकोषो के सदस्य केवल सहकारी समितिया ही होती 
हैं | वास्तविक रूप मे यह सहकारी बैक होते है । इनकी हिस्सेदार भी समितिया 
ही होती है । इसका श्र्थ यह होता है कि समितिया अपनी वचत से ही ऋण 
प्राप्त करती है। पहले इन बैको का क्षेत्र बहुत छोटा रखा जाता था और 
अधिक रुपये की भी आ्रावश्यकता नही होती थी । कुछ सहकारी सघ मिलकर 
ऐसे बैंको का निर्माण कर लेते थे। परन्तु व्यक्तियों को इनसे लाभ न पहुचने 
के कारण जनता से अमानत का रुपया भी कम जमा होता है । जनता की इसमे 
रुचि कम होती हे । परन्तु श्रव तो ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण समिति ने यह 
सिफारिश की है कि केन्द्रीय वे बहुत छोटे क्षेत्र के लिए न हो, और जहा राज्य 
छोटा हो वहा एक ही राजकीय अ्रधिकोप सगठित किया जाय और उपयुक्त 
स्थानों पर उसको शाखाए हो। जहा राज्य बडा हो वहा जिले के स्तर” 
| पर केन्द्रीय बैक संगठित किये जाय और जिला अ्धिकोप राज्य के शिखरीय 
अधिकोपष में सगठित किए जाय। प्रन्तु यह अधिकोप भी व्यक्तिगत आव- 
उयकताओ को पूरा नही करेगे, अतः श्रेणी (१) के अधिकोपो का सगठन प्रारंभिक 
| स्तर पर एक प्रारभिक सहकारी समिति के रूप से आवश्यक होगा, जो कि जिला 
अथवा बडे भ्रधिकोप का हिस्सेदार बनकर उनसे यवावश्यक सहायता प्राप्त 
कर सकेंगे । इन वैको को रिजवे वैक तथा सरक्रार से सहायता प्राप्त हो 
| सकेगी । 
.. तीसरी श्रेणी में जो अधिवोष पटलते है उनके सदस्य व्यक्षित तथा समितिया 
दोनो हो सकते है । पहले इस प्रकार के सहकारी वैंक काफी बड़े होते थे । परत 
भारत में श्रव बस कोटि के अ्धिकोयों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा । ञ््भी 
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तक इस प्रकार के अधिकोष है, परन्तु शर्ने -शर्ने यह प्रयत्न किया जा रहा है कि 
सहकारी केन्द्रीय अ्धिकोषो के व्यक्तिगत सदस्य न रहने दिए जाय । केवल वही 
व्यक्तिगत सदस्य रहेंगे, जिन्हें मत देने का अधिकार न होगा। ग्रामीण 
ऋण-सर्वेक्षण समिति ने प्रस्ताव करते समय इस वात का ध्यान रखा है कि 
ये सस्थाए इतनी छोटी न हो कि इनका खर्च अधिक हो जाय' श्र इतनी बडी 
भी न हो कि समिति और उसका उपयोग करने वालो मे कोई सम्पर्क ही न 
रह सके | 

१६५१-१६५२ में भारत मे कुल मिलाकर ५०६ केन्द्रीय अविकोप अ्रथवा 
सघ थे जिनकी व्यक्तिगत सदस्य-सख्या १,१८,४०६ तथा १,१२,६१२ सहकारी 
समितिया थी । इन अभ्रधिकोषों की दशा निर्बल तथा क्षीण ही कही जा सकती 
है । कई राज्यो मे ऐसे झ्धिकोषो की सख्या अ्रत्यधिक है और सदस्य सहकारी 
समितियो की सख्या बहुत कम । इन अधिकोषो के कर्मचारी समुदाय को न तो 
पर्याप्त प्रशिक्षण मिला है और न ही इनको सख्या पर्याप्त है। इस कारण 
उनका ऋण शअ्रादान-प्रदान' कार्य भी सुचारुता तथा कुशलता से नहीं होता रहा। 
ग्रामीण ऋणा-सर्वेक्षण समिति ने इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय प्रस्ताव रखे है, परतु 
उनका विवरण एक साधारण केन्द्रीय बैक के सगठन तथा सचालन के' वर्णन 
के पच्चात्‌ देना ही उचित होगा । एक केन्द्रीय अधिकोष आमतौर पर तो एक 
सहकारी समिति ही का रूप है। उसी तरह इनका सचालन होता है । केवल 
इनके कार्य विशिष्ट होते हे । 

पूृजी का निर्मारय - अधिकोष मे पहली समस्या होती है पूजी निर्माण करने 
की । उन अधिकोषो के भी पूर्ज। निर्माण के वही साधारण साधन है यथा 
(१) हिस्से, (२) अ्रमानते, (३) ऋण, (४) सुरक्षित कोषादि । 

हिस्से--वैको के हिस्से भीं उसी प्रकार वेचे जाते है जसे अन्य समितियों के । 
परन्तु लोगो को बैको के हिस्से खरीदने की प्रेरणा देने के लिए कुछ हिस्सों 
को प्राथमिकता दी जाती थी। इन भागों के अधिलाभ तथा विघटन के समय 
इनको सर्वप्रथम सुरक्षित रखा जाता था। परन्तु इस तरह करने से प्रधानता 
रुपये को मिलती है मानव को नही, और व्यक्तियत हिस्सेदार बढ जाने की 
सभावना रहती है। अत इस प्रथा को शने झरने निरुत्साहित किया ज रहा 
है । प्रारभिक नागरिक बैंको में ऐसा हो सकता है | हिस्से के मूल्य के सम्बन्ध 
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में कोई कडा नियम नहीं। यह सब स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर होता है। 
परन्तु जहा व्यक्तिगत सदस्य हो, हिस्सो का मृत्य इतना होना चाहिए कि कम 
आय बाले लोग भी सदस्य बन सके और बैंक धनिको की ही ठेकेदारी न बन 
जाय । जहा बैक की सदस्य समितिया हो वहा शेयर का मुल्य क्षेत्र की छोटी 
सहकारी समिति की क्षमता के अनुसार होना चाहिए । सहकारी अधिनियम के 
अधीन कोई भी व्यवित १०,०००) रु० के मूल्य से अधिक के हिस्से नहीं ले 
सकता। और आमत्तीर पर उपरोक्त सीमा के साथ-साथ यह भी सीभा रखी जात्ती 
है कि कोई भी हिस्सेदार १०० से अधिक हिस्से न खरीदे । साथ ही कोई भी 
व्यक्ति कुल पूजी के १/५ से अधिक हिस्से नही खरीद सकता । 

बैंको मे सीमित उत्तरदायित्व की पद्धति को ही अपनाया जाता है। यह 
उत्तरदाथित्व कई स्थानों पर हिस्सों के नामाकित मृत्य॒ः तक और कई स्थानों 
में शेयरों के एक निश्चित गुणन तक रखा जाता है । परन्तु मेक्लेगन' कमेटी की 
राय मे अधिकोषो को सामूहिक जिम्मेदारी हिस्सो के असली मुल्य से अधिक 
नही होनी चाहिए । 

लाभ वितरणश--अधिकोष जो रुपया अपने कारोबार से कंमाता है उसे लाभ 
कहते है । इस लाभ में से २५ प्रतिगत राशि सुरक्षित कोष मे जमा करली जाती 
है । उरा तरह तो जो लाभाश सदस्यों या हिस्सेदारों मे वाटठा जाता है उसपर 
शेयर के मूल्प के १० प्रतिशत को सीमा कानून के अवीन लागू होती है। परन्तु 
अधिकोप अपने उपनियमों मे इससे कम एक सीमा नियत कर लेते है जो ६ से 
लेकर ८ प्रतिशत तक होती है। प्रारभिक समितियों को तरह अन्य निधिया भी 
होती हे । और सबसे प्रावश्यक कोप होता है क्षतिपूर्ति कोष। क्योकि ऋणा कई 
बार वठिनता से प्राप्त होता है या श्रप्राप्प हो जाता है, तो इस प्रकार के घाटे 
के लिए निधि का होता जरूरी होता है। इस प्रकार निधियों के वन जाने से 
अधिकोष पुष्ठ तथा स्थायी हो सकता है । 

अमानतें--जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अधिकोपो के धन-सम्रह 
ना एक साधन अमानते भी होती हे। अमानतों की प्रथा एक ओर तो अझ्धिकोप 
जो धन उपलब्ध कराती है. और दूसरी ओर समितियों तथा अन्य व्यदितयों मे 
बचत के स्वभाव को प्रोत्साहन देती है। इसी कारण इन अमानतो का ब्याज दर 


पक वर या जा कि ईडन अयल्‍इसाल व इस आदत भरे घोत्माहन 'ट् 
ऐसा रखा जाता ई॑ कि जनता की उस आदत को प्रोत्ताहन मिलता रहे । फिर 
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ँ 

यह अमानते निश्चित समय के लिए होती है अत इनका उपयोग समितियों को 
ऋण देने मे सुगमतया हो सकता है। समितियों को भी कई राज्यो मे यह हिदायत 
रहती है कि वे अपना रिजर्व फड (सुरक्षित कोष) अ्रधिकोष में जमा रखे । हर 
राज्य ने समितियों से ऋण पर व्याज के दर तथा अ्मानतो के व्याज दर मे 
परिस्थितियों के अनुसार भेद रखा है। यह भेद इसलिए आवश्यक है कि अधि- 
कोष को अपना सारा खर्च निकालने के लिए श्राय चाहिए । यह भेद समितियों 
के लिए आमत्तौर पर तीन प्रतिशत होता है। और इसको ऐसे स्तर पर रखा 
जाता है कि समितिया अपने सदस्यो को नौ प्रतिशत प्रति बषं पर ऋण 
दे सके । 

चालु-हिसाब--प्रारभिक ऋण देने वाली समितियों की तरह केन्द्रीय अधि- 
कोष भी साधारणतया चालू हिसाब नही खोलते थे, क्योकि इससे अधिकोष का 
खर्च बढ जाता है, धोखा-धडी का भय रहता है, व्यापारी-बैंको से सघर्प आरभ 
हो जाता है, कर्मचारियों को काचून से परिचय की श्रावश्यकता श्रधिक हो जाती 
है, आदि-आदि । इस प्रकार के हिंसाव पर कोई व्याज नहीं दिया जाता वल्कि 
चैकबुक आदि के'व्यय के उपलक्ष्य मे अधिकोप छमाही कुछ लेते है। पहले इस 
प्रकार के हिसाब वही केन्द्रीय अधिकोष खोलते थे जहा श्रन्य व्यापारी अधिकोप 
नही होते थे । परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि अधिकोष मे अधिकोषण 
की सब सुविधाएं प्रात न हो तो अधिकोष जनप्रिय नही हो पाते। श्रत अब इस 
प्रकार के सब कार्य सहकारी अधिकोष करने लग गए हे । 
* बचत बेक--पहले आ्रामतौर पर यह ख्याल था कि यह काम डाकखाते के पास 
ही रहने दिया जाय । परन्तु शने -शर्ने बचत बैक की परिपाटी देश मे इतनी 
फैल गई हे कि हर अधिकोष यह काम करता हे, और इसके बिना अ्रधिकोष 
अपूर्ण समझा जाता है । 

ऋषा-प्राप्ति के साधन--हर अधिकोप को ऋणतषा देने का अपना कार्य चलाने 
के लिए स्वयं भी ऋण चाहिए । यह ऋण मिलना भी चाहिए पर्यात मात्रा मे 
ओर सस्ते दरो पर । अत सहकारी अधिकोपो को यह ऋता व्यापारी अधिकोपो 
से तो प्रात नही हो सकता । जिला अथवा इससे भिन्‍न स्तर पर जो केन्द्रीय 
सहक।री अधिकोष होते है वह राज्य के केद्धीय सहकारी अधिकोप से अपनी 
निद्िचत महत्तम ऋण-सीमा के अन्दर ऋण प्रात करते है। राज्य के केद्धीय 


डे 
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सहका री अ्रधिकोष श्रब प्रायः सभी राज्यो में स्थापित हो चुके है। यह राज्य के 
के द्रीय सहकारी अधिकोष-ऋण रिजवे बैक तथा राज्य शासन से प्राप्त करते 
है। राज्य-सरकार तो इस प्रकार का ऋण विशेष कार्यो के लिए देती है। 
प्रन्तु रिजर्व बैक इस सगठन को चालू रखने के लिए ऋण देता है। रिजर्व बैक 
का 'कृषि साख विभाग' यह कार्य करता है। और जो सहायता उक्त बैक के 
उपरिलिखित विभाग ने केन्द्रीय सहकारी बैक को, विशेषतया नये सहकारी 
आन्दोलन को साधारणतया दी है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। काश्तकार के 
ऋण पर व्याज-दर कम करने के ग्भिप्राय से इसी बैक ने करोडो रुपया 
१३ प्रतिशत प्रति वर्ष के व्याज पर राज्यो के केन्द्रीय सहकारी अधिकोपो को 
दिया है। शासत आमतौर पर ३३ प्रतिशत प्रति वर्ष के व्याज दर पर ऋण 
देता है । ४ 
प्रवाहशील पूजी--अ्रधिकोषो को श्रामतोर पर रुपये की आ्रावश्यकता 
रहती है। ओर यदि वह सारी धनराशि को दीर्घकाल के लिए ऋण आदि मे लगा 
दे तो उनको आकस्मिक आवश्यकताओो की पूर्ति के लिए धन' जल्दी ही उपलब्ध 
नही हो सकता । इसलिए अधिकोष कुछ पूजी ऐसी रखते है जो एकदम वसूल 
की जा सके और शीघ्र अदायगी के लिए प्रयोग मे लाई जा सके । ऐसी पूजी 
को अ्रधिकोष की प्रवाहशील पूजी कहते है। केन्द्रीयः भ्रधिकोषों की प्रवाहशील 
पूजी में इतना रुपया होना चाहिए कि यदि किसी समय ऋण आदि का रुपया 
वसूल न किया जा सके, तो भी अधिकोष अपने कारोबार को चला सके श्रौर 
सदस्य-समितियों की श्रावश्यकताओो को पूरा कर सके । कई बार ऐसा हो जाता 
है कि फसल खराब हो जाती है, या अचानक भाव गिर जाते है, या वीमारी 
पड जाती है। ऐसी अवस्था मे समितिया ऋणो की किशइ्त समय' पर नहीं दे 
सकती तथा उन्हे और रुपये की आवश्यकता होती है । इस मौके पर यदि बैक 
के पास पर्यात मात्रा मे प्रवाहशील पूजी न हो तो काम मे रुकावट पड़ सकती 
है। कुल कार्यगत पूजी का कितना अश्ञ प्रवाहणील पूजी रहे, इसके सम्बन्ध मे 
नियमो अ।दि में विधान रहते है । उनकी सूची वनाकर वडे बैक तथा विभाग मे 
भेजनी पडती है । 
अतिरिकत-निधि--सहकारिता का प्रधान उद्द श्य यह है कि लोग बचत का 
स्वभाव पैदा करे, ऋण न ले श्र. स्वावलम्वी हो जाय। श्रत' जब केन्द्रीय' 


हि 
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श्रधिकोपष अपने क्षेत्र में ठीक रूप से काम करते हैं तो इन अधिकोपो के पास 
समय पर किश्त प्रास होने तथा समितियों को ऋण की अधिक जरूरत होने के' 
कारण केचद्रीय अधिकोषो के पास अ्रतिरिवत राशि जमा हो जाती हे। यह धन- 
राशि जब अस्थायी रूप से जमा होती है तो वह राज्य के चिखरीय अधिकोप, 
और जहा ऐसे अधिकोप न हो तो भारत के स्टेट वैक में प्रस्थायी अमानत ,मे 
जमा करते है, और यदि स्थायी हो तो स्थायी अमानत में । स्वतत्रता से पूर्व 
ऐसी परिस्थिति जिला होशियारपुर (प्रजाव) के कुछ केन्द्रीय अधिकोपो में हो 
गई थी। परन्तु ऐसी दशा तव ही हो सकती थी जब सहकारिता अपना मुख्य 
उंश्य ऋण तक ही सीमित रखती थी तथा अन्य कार्यो को ऋण के साथ 
सगठित नही किया गया था। अब संगठित कार्य-पद्धति को अपनाने से जहा 
ऋगणा, भण्डार, व्यापार, उद्योग तथा कृषि-सुधार को एक दूसरे पर श्राश्रित 
समझा जा रहा है, ऐसे अतिरिकत-धन के जमा होने की सभावना कम हो 
गई है । 

पूजी का उपयोग-- केन्द्रीय अधिकोप का मुस्य ध्येय तो यह होता है कि 
वह समितियों को ही रुपया दे, व्यवितियों को नही । परन्तु व्यक्तियों के लिए 
ओऔर अधिकोष न होने पर, तथा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय द्वारा आयन-प्राप्ति 
अथवा सदस्यों को या प्रवन्धक-समिति के मिन्नो को अनुगृहीत करने के लिए 
केनद्रीय श्रधिकोष व्यक्तियों को ऋरा अ्रभी तक देते हें । वस्तुत होना तो इस 
तरह चाहिए कि जिस नगर में ऐसे कार्य की आवश्यकता हो वहा नागरिक- 
सहकारी-अधिकोष खोल दिया जाय । यह सहकारी अधिकोष केन्द्रीय अधिकोष 
का सदस्य बनकर ऋण प्राप्त कर सकेगा और स्वय एक प्रारम्भिक सहकारी 
समिति की तरह समाज की सेवा कर सकेगा । इस प्रकार केन्द्रीय सहकारी वैक 
को कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता न रहेगी । जहा भूमि वन्धक वैक न 
हो वहा केन्द्रीय वैंक सहकारी समितियों द्वारा दीघंकालीन ऋण भी दे सकता 
है | वहा जो वन्धक पत्र समिति के नाम होगे वही पन्र केन्द्रीय अधिकोष के 
पास वन्धक के रूप में रखे जा सकते है । 

सदस्य ससितियों की साख का परीक्षण--केद्धीय वैक का वास्तविक ध्येय 
आ्रमीर समितियों को आथिक सहायता देना है। ग्रामीण सहकारी समितिया 
भी अव केवल छुद्ध ऋण सम्बन्धी समितियों को छोडकर सीमित उत्तरदायित्व 
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वाली होती है। आ्रामतौर पर देखा गया है कि सहकारी विभाग के कर्मचारियों 
की सिफारिश पर केन्द्रीय बैक समितियों को ऋण दे देते है । परन्तु इस पद्धति 
में एक निर्वेलता है कि विभाग के कर्मचारीगण तबदील होते रहते है। उनका 
अधिकोप के आथिक हित से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नही होता। उनकी उन्नति 
की निर्भरता आन्दोलन की सफलता पर नहीं होती। उनके अन्त करण मे 
अभी आन्दोलन के लिए विश्वासजनित श्रद्धा का प्रादुर्भाव नही हुआ । इन 
कारणो से उनकी सिफारिणों मे उस सजीव उत्तरदायित्व की भलके नहीं 
दिखाई पडती जिसके बिना आन्दोलन का पनपना कठिन होता है / फल यह 
होता है कि इस प्रकार प्रदत्त ऋणो की वसूली मे कठिनाइया होती है। जहा 
तक केन्द्रीय अधिकोषो के सचालक परिषदो के निर्णायो का सम्बन्ध है, वहा भी 
आ्रॉकडो के तथ्यो को भूलकर कई अन्य कारणों से प्रभावित होकर ऋण प्रद/न 
कर दिए जाते है। 

ग्रत आवश्यक है कि अधिकोपो के पास अपना कोई ऐसा प्रबन्ध होना 
चाहिए कि वे ऋण देने से पूर्व समिति की ऋण को समय पर लौटाने की 
जक्ति का अनुमान लगा सके । अधिकोष को इस ज्ञान की भी आवश्यकता होती 
है कि ऋण लेने वाली समिति के सदस्य अपने उत्तरदायित्व को कहा तक अनुभव 
करते है । वह सभा के ऋण लौटाने में कंसे है, आदि आदि । इन वातो को 
जानने के लिए अधिकोष एक नक्शा तैयार करता है। इसमे हर सदस्य की 
चल तथा श्रचल सम्पत्ति, एवं समिति की समस्त सम्पत्ति को दर्ज किया जाता 
है। ऋणो की वापसी से नियामकता का ब्यौरा भी रहता है। जहा सदस्य- 
समितियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, वहा सदस्यो की कुल सम्पत्ति के 
तीसरे भाग तक, आमतौर पर ऋण मिलता है। जहा उत्तरदायित्व सीमित 
हो वहा सामूहिक उत्तरदायित्व अश्वा उपरोक्‍त तीसरे भाग से जो भी कम 
मात्रा हो, वहा तक ऋरणा दिया जाना चाहिए। जहा केन्द्रीय अधिकोप अथवा 
अधिकोषण सघ न हो, और एक ही सहकारी शिखरीय अधिकोष सारे राझूय 
का हो, वहा इस प्रकार की तालिकाए अधिकोष की हर गाखा से होनी चाहिए । 
सदस्य-सभाओं की इस प्रकार साख-निरीक्षण से अधिकोष सतर्क होकर काम 
कर सकता है। वह यह भी देख सकता है कि कौन समिति कितने तथा कितने 
समय के लिए ऋरा की पात्र है। इतना ही नही, अधिकोष को चाहिए कि 
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जिन समितियों को ऋण दिया गया ही उन्तका अपने कर्मचारी समुदाय में से 
किसी योग्य व्यक्ति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करवाए, ताकि इस बात 
का पता रहे कि ऋणा का ठीक उपयोग हो रहा है या नही, और कही धन्त 
का दुरुपयोग तो नही हो रहा । हि 
हर ऋण एक निर्दिष्ट नमूने के फार्म पर लिखे प्रार्थना-पत्र पर विचारणीय 
होना चाहिए, जिसमे ऋण किस काम के लिए चाहिए, कितना चाहिए, कितनी 
'किश्तो मे वापस होगा, कितना पहले ऋण है, महत्तम ऋण-सीमा क्या हे, 
समिति का प्राप्तव्य ऋण कितना है, अवधि के अन्दर न प्राप्त होने वाला ऋण 
कितना है, शभ्रादि । बैक अपने कर्मचारियों द्वारा समितियों का जो निरीक्षण 
कराए उसमे हिसाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए । वैक के लिए हिसाव 
पर ध्यान देने की जितनी श्रावश्यकता होती है उसके लिए अधिकोप की विभाग 
पर अत्यधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए । 
केद्वीय अधिकोपो को इसमे साधारणतया यह आपत्ति होती है कि उनके 
पास इतने कर्मचारी रखने के लिए घन नहीं होता कि यह सब काम हो सके, 
परन्तु सुक-बुझ से काम किया जाय तो इस कार्य के लिए न तो उनको बहुत 
स्टाफ की आवश्यकता होती है, और न अधिक घन की । यह कार्य इतना 
आवश्यक है कि यदि यह न किया जाय तो अधिकोष को बहुत हानि की सभा- 
वना रहती है। 
जिस तरह केन्द्रीय अधिकोष को आवश्यक है कि सदस्य-समितियों की 
देख-रेख रखे, इसी तरह राज्य के सहकारी बैक के लिए सदस्य केन्द्रीय 
अधिकोपषों की निगरानी करना आवश्यक है। परन्तु इसका यह अर्थ नही कि 
इस देख-रेख के वाद विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता | निरीक्षण 
तथा हिसाव की जाच अव तो विभाग के कानूनी क्तेव्य- बन गये है और उनके 
लिए यह करना अनिवायें तथा आवश्यक है । 
अवशेष पत्र--हर केन्द्रीय अधिकोप को अपना वेलेन्स-शीट हर वर्ष छपवाना 
पडता है। यह अवशेष-पत्र सहकारी वर्ष की समाप्ति पर अर्थात्‌ ३० जून के 
'पदचात्‌ तैयार होता है । इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजनी आवश्यक होती 
है । परन्तु इसकी प्रति सदस्यो, और यदि सभव हो सके तो श्रमानतदारो को भी 
भेजनी चाहिए। इस अवशेष-पत्र यर आडिटर का प्रमाण-पत्र होता है और 
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तर 


अधिकोप के मैनेजर, अकाउटेट तथा तीन डायरेक्टरो के उस पर हस्ताक्षर होते 
है। शअ्रवक्षेष-पत्र मे यह स्पष्ट होगा कि श्रधिकोष की सम्पत्ति व दायित्व कितने 
है। भाग-समूल्य' कितना चुकाया जा चुका है। स्थायी सम्पत्ति का मूल्य क्या है । 
कुल कितने हिस्से है । कितने ऋण दातव्य है और कितने प्रात्व्य है, श्रादि । 
वापिक व त्रेमासिक तालिकाएं--यह जानने के लिए अधिकोष की परिस्थिति 
किस तरह की है और वह कैसे उन्‍तति कर रहा है, विभाग केन्द्रीय अधिकोपो 
से वापिक व त्रमासिक तालिकाए मगवाता हे । इन तालिकाओ मे सम्पत्ति व 
उत्तरदायित्वी के अतिरिक्त प्राप्तव्य ऋणो का भी व्योरा रहता है तथा उसकी 


' ग्रवाहणील पजी कितनी है और टीक ढग से प्रयुक्त होती है या नही। इस 


तालिकाओो से विभाग केन्द्रीय अधिकोपो की गतिविधि से परिचित रहता है भौर 
उन्हे यधासमय' उपयुक्त मत्र॒णा तथा सहायता दे सकता है । 

सचालक-परिषद---हर केन्द्रीय अधिकोप के प्रवन्ध के लिए एक सचालक 
परिपद निर्वाचन द्वारा नियुक्त की जाती है। इस निर्वाचन में श्रधिकोष के 
'हिस्सेदार भाग लेते है। इन अधिकोपो से कई वार प्रधान चुना जाता हैं ओर कई 
बार सरकारी कर्मचारी उपनियमानुसार मनोनीत होता है । कई राज्यो मे राज्य 
के सहकारी अधिकोष का प्रधान रजिस्ट्रार श्रौर जिले के केन्दीय अधिकोपो 
का प्रधान अपने पद के नाते डिप्टी-कमिब्नर होता है। सचालक-परिपद के 
सदस्यों की सख्या परिस्थिति के अनुसार रखी जाती हे । और फिर सचालक- 
परिपद कार्य चलाने के लिए अपने आपको उपसमितियों मे विभक्त कर लेती 
है। देनिक प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य के लिए भी समिति बना ली जाती है । बह 
समिति थोडे व्यय से केन्द्रीय अधिकोप का दिन-प्रतिदिन का कार्य चला लेती है । 
जहा केन्द्रीय अधिफोप के सदस्य समितिया ब व्यक्ति दोनो होते है, वहा सचालक- 
परिषद से व्यकिति तथा सभा-प्रतिनिधियों की सख्या निर्धारित करदी जाती हे । 
ताकि प्रधिकोष पर व्यक्तियों का ही अधिकार न हो जाय | 

हरएक सहकारी समिति को तरह इनमे भी पूर्ण अधिकार तो सावारग्ग 
प्रधिवेशन को ही होते है । हर सदस्य का एक ही मन होता 

जैसा कि पहले लिखा 
ग्रामीण साथ समित्ति के 
विवरण इस प्रद्यर ६-- 


जा चुका हैँ कि अधिवेशन के कार्य के सम्बन्ध मे 


ट! 
डे ह। ग्ल्यवान प्रस्ताव ह। उन प्रस्तावा दा नं 
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राज्य सहकारी वेक 


सदस्यता--इन अ्रधिकोपों के सदस्य क्षेत्र के सभी केन्द्रीय अधिकोप होने 
चाहिए | वह प्रारम्भिक सहकारी समितिया भी सदस्य वन सकती है जिनका 
लेन-देन सीधा राज्य-महकारी बैक से हो । जहा राज्य-सहकारी अधिकोष का 
सीधा सबंध प्रारम्भिक सहकारी समितियों से हो, वहा दूरस्थ समितियों की सेचा 
के लिए उक्त श्रधिकोप की शाखाए होनी चाहिए | व्यक्तिगत सदस्यो की सख्या 
बहुत ही सीमित होनी चाहिए । है हु 

सचालन---यद्यपि यह एक साधारण परिणाम मालूम देता हे कि राज्य के 
भाग की मात्रा अधिक (५१% ) होने पर राज्य को मत प्रदान का अधिकार 
बहुमत ने होना चाहिए । परन्तु साधारणतया कमेटी का प्रस्ताव यह है कि 
सचालवको में 5 से अधिक राज्य के प्रतिनिधि नही होने, चाहिए । 

कहना न होगा कि इस प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर गेर-सरकारी हल्‍्को में 
बहुत विरोध हुआ । और वह चाहते णे कि सरकार का एक मनुप्य---एक मत-- 
के आधार पर एक ही मत होना चाहिए । आखिर रजिस्ट्रार-सम्मेलन ले यह 
निर्णय किया है कि सरकारी सचालको को सख्या ३ या क्लुल का $ होनी 
चाहिए । ४ 
. कमेटी की यह भी सिफारिश है कि कुछ मामलो मे सरकार को ऐसे अ्रधि- 
कार रहने . चाहिए कि वह सचालक परिषद के निर्णय को बदल सके । यह 
अधिकार मोटे. तौर पर निम्न विपयो पर होने चाहिए-- 

(१) वित्त सम्बन्बी नीतियो का ठीक होना, 

(२) ऋचा सम्बन्धी नीति के उद्द व्य व ध्येय, 

राज्य के प्रतिनिधियों मे रजिस्ट्रार तथा वित्त विभाग के अधिकारी व 
अधिकोषण विशेषज्ञ होने चाहिए | अधिकोप के प्रबन्ध-सचालक (मैनेजिग- 
डायरेक्टर) की नियुक्ति पर विशेष ध्याव दिया जाना चाहिए, और इसकी 
नियुक्ति पर राज्य की स्वीकृति आवश्यक रहनी चाहिए । 

भाग-धन--राज्य द्वारा हिस्सों के लिये जाने के अतिरिक्त दो और भाग-धन 
जुटाने के साधन सुकाये गए है, यथा--सदस्य केन्द्रीय अधिकोषो तथा सहकारी 
समितियों को प्रेरित करना कि वह अपने भाग-धन के एक निरदिष्ट भाग के मूल्य 


है 
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के हिस्से खरीदे और सदस्यों को ऋणा-प्राप्त करने के अधिकार को उनके भाग- 
धन' से सम्बन्धित किया जाय । परन्तु इन उपायो को प्रयोग करते वक्‍त इस बात 
का ध्यान रखा जाय कि कही इस आन्दोलन की उदार नीतियो को हानि तो नही 
पहुच रही । राज्य सहकारी अधिकोषो के उपनियमो में यह प्रावधान रहना 
चाहिए कि राज्य सहकारी अधिकोष केन्द्रीय सहकारी अधिकोपो में भाग ले 
सके । । 

ऋषरत-कार्य--ऋ गा देने में प्राथमिकता कृषि सम्बन्धी कार्यो के लिए दी 
जानी चाहिए। व्यक्तियों तथा व्यापारियों को ऋण देना समाप्त ही कर देना 
चाहिए, या उनकी स्थायी अमानतो की जमानत पर बहुत ही कम मात्रा में 
दिया जाना चाहिए । अल्पकालीन-ऋण के लिए प्राप्त धन-राशि को दीघंकाल 
के ऋणो के लिए प्रयुवत नही करना चाहिए 

परिणामस्वरूप इन अधिकोषो को आन्दोलन के मूल स्तभ के रूप मे काम 
करना चाहिए । इनके सदस्य अ्धिकोषो से पर्याप्त घनिष्ठ सम्बन्ध होने चाहिए 
और सदस्य सस्थाओं के अतिरिक्त कोष इनके पास जमा रहने चाहिए । 


केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोष 


साधारण--कमेटी का प्रस्ताव यह है कि हर राज्य में एक इस प्रकार का 
अधिकोष होना चाहिए, ग्रौर हर राज्य' को चाहिए कि वह अपने रैयतदारी व 
काइतकारी सम्बन्धी कानूनों को पडताल करके सशोधित करे ताकि भूमि-बन्धक 
अधिकोपो का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहे । इनकी रजिस्ट्री श्रादि करने का 
कार्य सादा, सुगम तथा सस्ता हो । ० 

भाग-धन-- सरकार को इनके भाग-धन मे कम से कम ५१ प्रतिशत लगाना 
चाहिए | श्रौर सभवत इनमे सरकार को और भी अधिक भाग लेने पडे क्योकि 
आवश्यकता अधिक है । भूमि-सुधार की योजनाएँ इतनी व्यापक है कि इनके लिए 
काफी धन चाहिए | और साथ उक्त भू-सुधार योजनाए केन्द्रीय तथा प्रारम्भिक 
भूमि-बन्धक अधिकोपो के बिना सफल नही हो सकेगी । केन्द्रीय भूमि-वन्धक 
अधिकोषो के उपनियमो में यह प्रावधान रखना ठीक रहेगो कि वह प्रारभिक 
अधिकोपो में भाग ले सके । 

ऋषरण-नीति मे परिवर्तत--आज तक ऋणो की बहुसख्या पुराने ऋणों 
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अ्रथवा वन्धको की मुक्ति हेतु दी जाती थी। परन्तु अन्न गह आवश्यक हो गया 
है कि इन अ्रधिकोपो की ऋण-दान नीति भ्ू-सुधार योजना के पूर्णतया अनुकूल 
होनी चाहिए जिसमे वाध बनाना, कुए खोदना, पम्प प्राप्त करना, क्ृपि-यस्त्रो 
का क्रय ग्रादि भी शामिल हो । २ 

प्रारम्भिक अधिकोषों को सत्रणा दौ जानी चाहिए कि वे विकासात्मक 
ऋशणो को प्राथमिकता दे | ५०००) से अधिक ऋण भू-विकात कार्यो के सिवा 
अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही दिया जाना चाहिए । 

इसलिए कि ऋर-प्रदान कार्य का उत्पादन तथा विकास से सीधा सम्बन्ध 
रहे, प्रयासन मे भी कुछ सशोधन करने पडे गे, यथा--- 

(१) हर क्षेत्र के लोगो को इम बात का ज्ञान कराना कि ऋख-योजना क्‍या 
है और ऋण किस प्रकार प्राप्त हो सकते हे । ' 

(२) सम्बन्धित तथा उपयुक्त विभागों से पूर्ण ताल-मेल । 

(३) जहा भूमि-वन्धक अधिकोपो से आवश्यक हो कर्मचारी समुदाय मे वृद्धि 
की जाय, विशेषत पर्यवेक्षण के लिए। इस कमंचारीवर्ग का भली प्रकार 
प्रशिक्षित होना वडा आवश्यक है । 

(४) यह जरूरी है कि भू-सुधार के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो । यह भी आव- 
श्यक होगा कि वन्धक भूमि के मूल्य का कुछ भाग ऋणा-रूप मे देने के 
समय, मूल्य जो सुधार के पश्चात्‌ हो, उसको ध्यान से रखना चाहिए । 
उसकी जमानत लेनी पडेगी कि यदि सुधार न हो तो जमानत जिम्मेदार 
होगी । यह जमानत सरकार को ही देनी उचित होगी । 

(5) रुषया प्राप्ति मे देरी का कारण आमतौर पर अधिकार प्रलेख का प्रमाणी- 
करण होता है । शीघ्रता के लिए इसके लिए भी जमानत ली जा सकती 
है, जो अधिकार प्रलेख के प्रमाणित होने पर मुवत्त हो जायगी। हर 
प्रारम्भिक भूमि-बन्धक अधिकोष के पास २५,०००) रु० का और शिख- 
रीय अधिकोप के पास ५ लाख का गारटी फड होना चाहिए । 

(६) यही अ्धिकोप सरकार के भू-सुवार हेतु दिये जाने वाले ऋणो की एजेंसी 
होनी चाहिए । 

(७) इन अधिवोपों के ऋण १४ से २० वर्ष तक के लिए आयोजित होने 
चाहिए । 


डे ि 


सहकारी अधिकोषरा या बेकिंग ११६ 


(८) केद्धीय अधिकोपो को ऋणो के प्रयोजनो के अनुसार १५ से २० वर्ष के लिए 
डिबेचर जारी करने चाहिए । 

(६) राज्य की ओर से निम्त' सहायताएं मिलती चाहिए --- 

(क) केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोषो के ऋण-पत्रो के मूलवन तथा व्याज की 
जमानत देना ; 

(ख) भूमि के मूल्याकन तथा भू-सुधार योजनाओं के परीक्षण के लिए कर्मचारी 
वर्ग का प्रवन्ध , 

(ग) इनको अधिक धन प्राप्त करने की सुविधाएं देना, जब तक कि वह पर्याप्त 
मात्रा मे बन्‍्धक प्रास कर सकते हो और जिनकी जमानत पर ऋणा-पत्र 
या डिबेचर जारी कर सके , 

(घ) स्टाम्प तथा प्रमाणीकरण रजिस्ट्रेशन छुल्क से छूट ; 

(ड) इन अधिकोपो के सुगमतापूर्वक सचालन के दृष्टिकोण से विशेष कानून 
बनावा, नियमों के साथ यह भी ध्यान रखना कि प्राप्तव्य-ऋरण शीक्र 
वसूल हो सके , 

(व) अविकसित क्षेत्रो मे ऐसे श्रधिकोषो को विशेष सहायता देनी चाहिए जिससे 
प्रशासनिक व्यय' मे सहायता भी शामिल हो । 

केन्द्रीय सहकारी कोष 
जिला स्तर पर कमेटी को राय है कि राज्य के भिखरीय' अधिकोष की 
गाखा के स्थान केन्द्रीय भ्रधिकोष की स्थापना श्रेयस्कर होगी। परन्तु क्रम 
विकसित क्षेत्रो मे राज्य के सहकारी श्रधिकोष की शाखा अधिक लाभप्रद रहेगी । 
परन्तु नीति का आ्राधार यह होवा चाहिए कि अन्त में उक्त माखा जिला केन्द्रीय' 


» अधिकोष का स्वरूप ग्रह कर ले । 


जहा तक दीघेकालीन ऋण का प्रश्न है कइयो की राय यह है कि जिला- 
स्तर प्र यह कार्य भी केन्द्रीय सहकारी-अधिकोष ही करे । परल्तु मद्रास के 
अनुभव से यह सिद्ध है कि जब राज्य-स्तर पर केन्द्रीय भूमि वन्धक अधिकोष 
हो तो जिला-स्तर पर भी ऐसी सस्या का होना उपयुक्त हे । परन्तु जब तक इस 
प्रकार के भूमि-वन्धक अधिकोप की स्थापना न हो, तव तक केन्द्रीय सहकारी- 
अधिकोष को एक पृथक विभाग रखना चाहिए, जिससे वह केन्द्रीय भूमि-वन्धक 
अधिकोप के एजेण्ट के तौर पर काम करे। ऋण प्राप्त करने वाले केन्द्रीय 


| 
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भूमि-बन्धक अ्रधिकोष के सदस्य' होने चाहिए । जब यह काम बढ जाय तो उक्त 
विभाग को भाखा में परिवर्तित किया जा सकता है । परन्तु इसे केन्द्रीय सहकारी 
अधिकोष के भवन मे ही रहना चाहिए । जब यह काये और प्रगति कर जाय तो 
यही शाखा प्रारम्भिक भूमि-वन्धक अधिकोप मे बदल जायगी। 
जो राज्य छोटे है, वहा राज्य के सहकारी अ्रधिकोषों की शाखाए ही पर्यातत 
होगी, केन्द्रीय अविकोषों को स्थापना की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
कमेटी का मत है कि हर राज्य के अधिकोषणा की पुष्टि हेतु योजना बनानी 
चाहिए। उन्होने केन्द्रीय सहकारी श्रधिकोष के महत्व पर बहुत जोर दिया है 
ओऔर आवश्यकतानुसार जिला जसे छोटे स्थान के लिए भी ऐसे बैक की स्थापना 
को भी ग्रापत्तिजनक नही बताया । परन्तु सिफारिश यह है कि बहुत छोटी इकाइया 
नही होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रदत्त भाग-चन ३ लाख और कार्य- 
'बाहुक पू जी २०-२५ लाख होनी चाहिए । शासन को अधिकार होना चाहिए कि 
सचालक-परिषद के निर्णय जब कभी आवश्यकता हो बदल सके और परिषद में * 
बहुत ज्यादा सदस्य न हो । राज्य' कर्मचारी प्रधान, नियम नहीं वरत्‌ श्रपवाद 
रूप में होना चाहिए । रवानीय स्टेट बैक का एजेण्ट अवश्य सचालक-परिषद पर 
मनोनीत होना चाहिए। केन्द्रीय अ्धिकोषों के उपनियमों मे यह नियम चाहिए 
कि वह प्रारभिक सहकारी समितियो मे भाग ले सके । 
इन केन्द्रीय सहकारी अधिकोपयो का प्रधान कार्य यह होना चाहिए कि कृषि 
साख सहकारी समितियों को ऋण दे । व्यक्तिगत किसानों की सदस्यता इन 
अधिकोषो में केवल अन्तरिम काल के लिए होनी चाहिए। 
नागरिक अधिकोप 
इनके सम्बन्ध में कमेटी के सुझाव यह है कि वह केवल उन्हीं जगहों मे 
प्रारभिक सहकारी समितियों से ऋण का ग्रादान-प्रद्यन करे जहा केन्द्रीय सहकारी 
अधिकोष या राज्य सहकारी श्रधिकोष की जाखा न हो, ओर वह भी ५ मील 
की परिधि मे । इनका अ्तिरिक्त-धन केन्द्रीय सहकारी श्रधिकोष या राज्य 
सहकारी अधिकोष में जमा होना चाहिए । 
इन सिफारिशों से यह वात तो प्रकट है कि सहकारी अधिकोपण के पुष्टि 
करण की महत्ता पर उक्त कमेटी ने बडा जोर दिया है। मौर इसमे कोई सदेह 
नही कि बिना इस अ्रग की पुष्टि के सहकारी आन्दोलन सफल नही हो सकेगा । 
ह" 
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परन्तु यह एक विचारणीय प्रइन है कि क्या शासन के ५१ प्रतिशत हिस्सो तथा 
शासन के बढते हुए नियत्रण से सहकारिता के जनतत्री श्रान्दोलन को वास्तविक 
पुष्टि मिल सकेगी या नही ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या इन अधिकोषों को 
प्रारंभिक अवस्था मे ही सहकारी समितियों से पर्याप्त काम मिल सकेगा जिससे 
वह स्वावलम्बी हो सके । शासन का इस प्रकार का भाग तथा नियत्रर उसी 
ग्रवस्था मे आन्दोलन के लिए सहायक सिद्ध होगा जब कि ज्ास्न के कर्मचारी 
सहकारिता के सिद्धान्तो से पूर्णतया परिचित हो तथा उसके मूल भाव उनके 
हृदयगम होकर उनका एक विश्वास वन चुके हो। क्योंकि सहकारिता का केन्द्र 
 बस्तुत रजिस्ट्रार होता है, अ्रतः रजिस्ट्रार की छाट व नियुक्ति बडे विचार से होनी 
चाहिए । उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के उपरान्त उसे पर्यात प्रशिक्षण मिलना 
; चाहिए और फिर उसका इसी पद पर काफो काल के लिए रहना वहुन ही भ्राव- 
| इयक है | यदि आज जनता मे सहकारी भावों से श्रोत-प्रोत्त व्यक्तियों का श्रभाव 
है तो कर्मचारी समुदाय मे यह अभाव और भी भ्रधिक है। आन्दोलन मूलत 
(जनता का आन्दोलन होने के कारण शासन का इतना अधिक भाग कुछ उपयुक्त 
| नही दीखता । भ्रत इसमे यदि रिजव बैक के ही राज्य के स्थान पर भाग रखे 
जाय, सरकार की समस्त सहायता रिजरव बैक द्वारा जाय, उनके ही मनोनीत 
; व्यक्ति प्रवन्धक-समितियों पर हो, तो सभवत अधिक व्यावहारिक होगा । इस 
| तरह रिजर्व वैक शनः-शने सहकारी अ्रधिक्षोषण सस्थाओ् को स्वावलम्बी 
| बनाता चला जायगा | 
प्रारभिक दशा में सहकारी समितियों से इन अधिकोषो को पर्यास काम नहीं 
। मिल पायगा । और इन अधिकोषो को स्वावलम्बी बनाने के लिए इन्हे साधारण 
वैकिंग कार्य करने की छूट देनी पडेगी । परन्तु यह ठीक है कि केन्रीय ग्रधिकोष 
यह कार्य कम से कम करे । इस कार्य के लिए नागरिक सहकारी अधिकोषो का 
एक जाल विछाना पडेगा | यह सब नागरिक अधिकोष केन्द्रीय अधिकोणों के 
सदस्य होगे । इस तरह व्यापारी वर्ग जो शर्ते -जने सहकारिता को अ्रपनाता 
चला जायगा, इन अ्रधिकोपो से सहायता प्रासत कर सकेगा। कृषि सहायक कारये 
को व्यापार से पूर्णतया पृथंक्‌ रखकर सफल नही किया जा सकता । यह वात 
तो अव सर्वमान्य है ही । अत. ज्यो-ज्यों व्यापार सहकारी क्षेत्र मे आता चला 
जायगा, इस तरह की बैंकिंग की आवश्यकता वढती जायगी और व्यक्तियों 


१२२ आधुनिक सहकारिता 


से पर्याप्त मात्रा मे धन सहकारी बैक को प्राप्त हो सकेगा । 

सहकारी अधिकोषण का आधार इस प्रकार निर्मित होगा कि आरमभ मे 
ग्राम-स्तर पर प्रारभिक सहकारी समितिया होगी और नगर-स्तर पर नागरिक 
सहकारी अधिकोष होगे | इनसे ऊपर साधारणतया केन्द्रीय सहकारी अधिकोष 
होगे, जिनका आर्थिक ढाचा पर्यात पुप्ट होगा | श्रर्थात्‌ जिनका प्रदत्त भाग-धन 
३ लाख से कम न हो और कार्यवाहक पू जी २०-२५ लाख होगी । जहा राज्य 
छोटे हो वहा प्रारभिक स्तर के बाद सीधा राज्य सहकारी भ्रधिकोष होगा । और 
जिला-स्तर पर राज्य सहकारी अधिकोष की अन्तरिम काल मे केवल शाखाए 
होगी । 

इन केन्द्रीय सहकारी श्रधिकोषो की सदस्यता से राज्य के सहकारी श्रधिकोष 
का निर्माण होना चाहिए । इन अधिकोषो मे व्यापार का का जैसा कि गत महा- 
युद्ध में होता रहा, नहीं होना चाहिए। वह कार्य व्यापार सम्बन्धी अथवा 
बहुददं श्यीय सहकारी समिति के हो अधीन रहना चाहिए। विभाग का कार्य केवल 
मत्रणा, निरीक्षण तथा हिसाब की जाच रहना चाहिए। और भाग-धन तथा 
मनोनीत सदस्य रिजवे तथा स्टेट अधिकोष द्वारा ही आने चाहिए । 

यदि आन्दोलन को पुष्ट करने के साथ-साथ उसके जनतत्री गुण तथा सैद्धान्तिक 
पुष्टि का सरक्षण करना है तो उपरोक्त सुझाव अवश्य ही विचारणीय तथा प्रयोग 
में लाने योग्य है। 


: 6९: 
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इगलैड की प्रसिद्ध औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात समस्त कार्यो मे एक नई 
पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ | हर काम में विशेषता आने लगी । यो तो पहले भी 
ऐसा क्रम था जंसा कि भारत के वर्णा-व्यवस्था द्वारा कार्य-विभाजन से प्रकट है, 
परन्तु उपरोक्त क्रान्ति के पश्चात उद्योग तथा व्यापार मे और भी विशिष्टता 
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आने लगी । इसी कार्य-विभाजन की पद्धति का प्रभाव सहकारिता के आदोलन' 
पर भी स्वाभाविक था। यदि इस आन्दोलन के मूल पर विचार किया जाय तो 
यह प्रत्यक्ष दीखता है कि यह आन्दोलन प्रधानतया तो ग्रामीणों का है, जिनकी 
छोटी-छोटी सामूहिक आवच्यकताए होती है। मानव का शरीर अपने पोषण के 
लिए कई वस्तुओं का गाहक होता है। और ग्राम मे इसकी इन आवश्यकताओं 
को पृथक्‌-पृथक दूकानों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता । पृथक्‌-पृथक्‌ दूकाने तो 
नगरो के जीवन के नखरे है । भ्रत ऐसे आन्दोलन को सकीर्ण तथा सकुचित 
करके एकोह श्यीय बनाने का प्रयास इस आन्दोलन के मूल स्वभाव से ही विपरीत 
मालूम देता है। ऋण के लिए पृथक, व्यापार के लिए पृथक, कृषि के लिए 
पृथक तथा उद्योग के लिए पृथक्‌ समिति का निर्माण हर ग्राम के लिए करना 
सहकारी भावनाशओ्रो से खेलनामात्र है। इतना ही नही, जब यह सकीर्णता बढी 
तो एक-एक ग्राम मे ब्राह्मणों, राजपुतो, भीवरों व चमारो आदि की प्ृथक्‌- 
पृथक्‌ समितियों का निर्माण होने लगा। पर यह सब समितिया ऋण देने का 
ही कार्य करती थी । इस सम्बन्ध मे अब भी पृथक्‌-पृथक्‌ विचार है । रूढिवादियों 
का कथन है कि यह समितिया पृथक्‌-प्थक होनी चाहिए और यह प्रथकता केन्द्रीय 
समितियों तथा सघो तक चनती है । इस पद्धति का फल यह होता है कि एक 
ध्येय. वाली सहकारी समितियों को पर्याप्त काम नहीं मिलता और सहकारी 
समितिया पुष्ट तथा शक्तिशाली नही हो पाती । साथ ही ग्रामीण की एक प्रकार 
की आवश्यकता-पूर्ति का प्रयत्त करने वाली समित्ति ग्रामीण को शेष झ्रावश्यक- 
ताओो की पूर्ति के लिए श्रन्य व्यक्तियो की शरण लेने को मजबूर करती है। 
इसका फल यह होता है कि सामूहिक रूप से ग्रामीण सहकारिता के लाभो का 
अनुभव नही कर सकता । शाही कृषि कमीशन (रायल कमीशन और एग्रीकल्चर ) ने 
सन्‌ १६२८ में रूढिवादी पक्ष का समर्थन करते हुए एकोहं श्यीय सहकारी 
समितियों को उत्तम रास्ता वबतलाया था, परन्तु भारतीय रिजवे बैक के क्ृषि- 
विभाग ने अपने पतन्रक मे ही अनेक उद्द ब्यो वाली सहकारिता का समर्थन किया । 
इसमे कुछ प्रगति हुई और सच्‌ १६५२ मे उनकी परिस्थिति यह थी-- 

कुल सख्या ३६,६३० 

सदस्यता २१,४२,६०४५ 

चालू घन १३३३,७१ लाख रुपये 
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वस्तु-क्रय २२६०,६६ लाख रुपये 
वस्तु-विक्न्य रछ८२,६६ ,, » 
उपरोक्त बहुदं बयीय सहकारी समितियों मे से २४,३०२ केवल उत्तर प्रदेश 
में ही थी। यह गत विश्व-युद्ध मे अधिक बनी जबकि कट्रोल का समय था और 


बहुत-सी वस्तुओ का वितरण कतिपय' राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा कराने' 


का प्रयोग किया गया था | परल्तु कट्रोल वाली वस्तुओं को वितरण करने वाली 
तथा राज्य की सहायता पर अवलम्बित यह समितिया बहुत समय तक सफल 
नही रह सकी । जब राज्य का सरक्षणश हटा या नियत्रश समाप्त हुआ, तो यह 
समितिया भी घाटे मे चली गई और यदि कुछ राज्यो में कपडे का घाटा पूरा 
करने के लिए राज्य आर्थिक सहायता न देता तो सभवत. बहुत-सी ऐसी 
समितियो को दिवालिया करार देना पडता । ऐसी परिस्थिति यह बतलाती है 
कि बहुद्द श्यीय सहकारिता कोई सफल पद्धति नहीं । इसका कारण तो यह रहा 
कि हमने इसके सम्बन्ध मे कोई निश्चित योजना नहीं बनाई और न इसको 
भली प्रकार समझा ही। पूर्व इसके कि वहुदंश्यीय के स्वरूप का विशद 
विश्लेपण किया जाय, यह आवश्यक है कि इस विचारशली के विकास के 
इतिहास का सक्षेप से विवरण प्रस्तुत क्या जाय । 

सहयोग का असली ध्येय तो यही है कि काइतकार, मजदूर और कम पूजी 
वाले लोगो की वेहतरी हो । अभी तक जो समितिया काम करती है, उन्होने 
एक ही काम हाथ मे लिया यथा---ऋरण व वचत, खाद या बीज, समिति या क्रय- 
विक्रय समिति का काम। परन्तु ऐसी समितिया उन लोगो की सब आवश्यकताश्रो 
को पूरा नही कर सकती । इसलिए उनको बहुत-सी दूसरी झावश्यकताशो के 
लिए सहकारी समितियो के अतिरिक्त अन्य दरवाजे खटखटाने पडते है और यह 
भी एक कारण रहा है कि लोग इतने समय के बाद भी इस आन्दोलन के श्रसली 
अर्थों को नही सम; सके हैं । 

काश्तकार, मजदूर आदि की दशा बेहतर वनाने के लिए यह जरूरी है कि 
उनकी क्रयशक्ति व जीवन-स्तर को उन्नत किया जाय । ऐसा करने के लिए 
पहले तो उनकी पैदावार बढाने के उपाय प्रयोग मे लाने चाहिए। दूसरे उनकी 
पैदावार के अच्छे दाम दिलाने का प्रवनच्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 


का 
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जो कि वहुद श्यीय समिति की दशा मे इस कारण पूरे नही होते कि उसके लिए कार्य- 
क्षेत्र अधिक विस्तृत रखना पडता है। शाही कृषपि-कमीशन की रिपोर्ट के समय 
१९२६ में साधारण जनमत एकोह श्यीय' समितियों के पक्ष मे था । इसी क्रम में 
उत्तरदायित्व के प्रब्न पर भी मतभेद है । एकोह श्यीय समिति के समर्थकों का 
कहना है कि समिति का उत्तरदायित्व सहयोग के नियमों के अनुसार असीमित * 
होना चाहिए और बहुद श्यीय के समर्थक सीमित उत्तरदायित्व के समर्थक है । 
उनका कहना है कि याद उत्तरदायित्व सीमित होता तो बहुत लोग समितियों के 
सदस्य बनते । 

कुछ लोगो की राय है कि बहुद बयीय समिति, जो ऋण आदान-प्रदान का 
काम भी करती है, यदि वह इस योग्य है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
समिति उत्तरदायित्व के आधार पर स्पया स्वय॒ इकट्ठा कर सके तो ऐसी दगा 
में बहुत कम डर रह जाता है। यदि ऐसा नही है तो यह अधिक उचित है कि 
ऋरा सबधी समिति पृथक्‌ हो और बहुदं व्यीय पृथक । 

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता हे कि चूकि बहुद्द ब्यीय समिति का 
काम दूसरी समितियों की अपेक्षा पेचीदा तथा कठिन होता है, इसलिए कई वार 
उसके काम मे जो त्रुटिया पैदा हो जाती है, उनका ज्ञीत्र पत्ता नही लग सकता 
और जब लगता है उस समय समिति की दशा बहुत खराब हो चुकी होती है। 
दूसरे सदस्यो का समिति के कम मे भाग लेना बहुत कम रह जाता है जो कि 
सहकारी भावना को शक्तिशाली बनाने के लिए परमावश्यक है । परन्तु वैसे 
सदस्यो का बहुदह श्यीय समिति मे मेल-जोल अधिक नही होता । कुछ लोगो का 
यह भी विचार है कि बहुद्द श्यीय की दशा में सहकारी विभाग का दखल बहुत 
रहता है और इससे हानि भी होती है। 

उपरोक्त आपत्तिया उन लोगों की शोर से है जिन्हे सहयोग का अनुभव है 
और जिन्होंने इस ओर बहुत समय लगाया है, किन्तु यह आपत्तिया ऐसी नही 
जिनका निराकरण न किया जा सके | यह ठीक है कि बहुद्दं इयीय समितिया हर 
जगह और हर दशा मे स्थापित नही की जा सकती । स्थानीय परिस्थितियों और 
आवश्यकताशो के श्रनुसार ही आसानी से खोली जा सकती है, और उसके सिद्धातो 
को भी समभाया जा सकता है।, 

परन्तु यदि लोगो को अच्छी प्रकार वहुद्द ब्यीय समिति के सिद्धान्त व कार्य- 
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क्रम समझाए जाय और पर्यात प्रचार किया जाय तो लोग यह सब सम सकते 
है और काम करने को भी तंयार होगे । वैसे तो जब प्रारम्भ से ऋण-सम्बन्धी 
समितिया स्थापित की गई थी तो लोगो को समभने से काफी समय' लगा और लोग 
उन समित्तियो को सदेह की दृष्टि से देखते थे। परन्तु धीरे-धीरे लोग उनके लाभ, 
समभने लगे और ये समितिया खासी सफल हुई । 

ऋषणा-सम्बन्धी समिति का ध्येय सदस्यो को ऋण से मुक्त करना होता है । 
और यह समाप्त भी हो सकता है । फिर समिति की पूजी को लाभप्रद काम पर 
लगाना एक समस्या बन जाती है। यह एक ऐसा काम है जिसमे स्थायी रुचि 
नही रहती । तभी तो श्री लोबो प्रश्चु ने गोरखपुर यू० पी० की ऋण-सम्बन्धी 
समितियों के बारे मे लिखा कि यह समितिया प्रारभ में 'ए' क्लास होती है । दो 
वर्ष के वाद 'बी' और फिर सी, और फिर इनकी समाप्ति हो जाती है। 

हमारे ग्राम विखरे हुए है । एक उद्द श्य के लिए पर्याप्त सख्या मे सदस्य नही 
मिल सकते । पूजी इकट्ठी नही होती, और वेतनिक कर्मचारी रखने के लिए 
पर्यास धन व आय नही होती । इसी कारण एकोहेश्यीय समितिया आन्दोलन को 
जागरूक तया सजीव बनाने मे समर्थ न हो सको । तभी तो सहकारी योजना 
व पचवर्षीय योजना ने इस बात पर जोर दिया कि बहुद बयीय सहकारी समितियों 
का प्रचलन किया जाय । साधारण ग्रामीण अपनी आवश्यकताशरो की पूर्ति के 
लिए भिन्न-भिन्न जगह नही जा सकते और न ही भिन्न-भिन्न कामो के लिए रुपया 
जुटा सकते है । 

इस आत्दोलन का अभिप्राय तो लोगो मे हर जगह फैलने तथा हर प्रकार 
से उनको उन्नत करने का है। यह तभी हो सकता है जबकि यह आन्दोलन लोगो 
को उनकी झावश्यकताओो की सब प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने मे समर्थ 
हो और उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । 

अतः प्रकट है कि शाही कृषि कमीशन के समय लोग एकोह श्यीय समितियी 
के पक्ष मे थे, लेकिन थोडे ही समय के बाद लोग बहुद श्यीय समितियों के पक्ष मे 
होने प्रारम हो गये । और अब तो कुछ समय से विचारधारा बहुद्दे श्यीय के पक्ष 
मे है। रिजवं बैक के कृषि-विभाग ने १६३७ मे इनके पक्ष मे राय दी। और 
१६३६ से रजिस्ट्रार सम्मेलन ने भी अपने सुझाव दिये कि प्रान्तो मे बहुई श्यीय' 
समितियों का प्रयोग प्रारभ करना चाहिए । सत््‌ १६४५ मे अकाल-कमीशन तथा 
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कई विशेषज्ञों ने भी बहुद्ं बयीय आन्दोलन का समर्थन किया है। रायला सीमा 
सहकारी जाच समिति (१६४६) ने भी बहुद्दे इयीय समितियों के प्रचलन पर जीर 
दिया है । ५ 

इतना ही नही ग्रामीरा ऋण अधीक्षण समिति ने भी सहकारी आन्दोलन 


पक्की इस मौलिक कमजोरी को पहचाना और एक एकीकृत कार्य-पद्धति की रूप- 


जाहलह 


रेखा बनाई । उन्होने सफलता के लिए निम्न परिस्थित्तिया बतलाई है-- 
“सहकारी ऋण के पुनर्गठन के लिए जो उपाय इस समय तक सोचे गए हैं 
या प्रयोग में लाए गए है उनका वर्णान यू हो सकता है कि वह ऋण सम्बन्धी 
संगठत की अन्दरूती निर्बलताञो को हटाने के लिए ही थे। उनमे नागरिक 
व्यापार तथा वित्त सम्बन्धी परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कुव्यवस्थाओं का विचार 
तो दूर रहा, ग्रामीण सगठन के समूचे ढाचे की निर्बलताओ का ध्यान' भी नहीं 
रखा गया। इसलिए सहकारिता मे किये गये प्रायः सारे प्रयत्न निर्वल को सबल 
के विरुद्ध संगठित करने मे विफल रहे। 
इस प्रकार दो अर्थ-वीतियो की कुव्यवस्थाओ को ठीक करने के लिए पहले 
, प्रयत्न करने के स्थान पर प्रयास बचत, विकसित जीवन तथा बहुद्दे श्यीय कार्य की 
शोर ही रहा | मैदान इस तरह सबल और निर्वल के दरःयान इन्द्र के लिए साफ 
हो गया, जहा खेल के नियम अधिकतर सबल के ही पक्ष में थे। इसलिए पहला 
काम इस अवस्था को दुरुस्त करने का है । दूसरे शब्दों मे ऐसी परिस्थितिया 
लानी पड़ेगी जिनमे सहकारिता सफलता से कार्य कर सके । सचालन की कोई 
विवेचना उस समय तक लाभप्रद नही होगी जब तक कि यह परिस्थितिया पहले 
पैदा न की जाय । सहकारिता के आगे दो बातो में से एक का वरण करने को 
ही छूट रह गई है कि या तो वह अनिश्चित काल तक अपनी सहायता करने में 
असमर्थता की दशा मे चलती रहे या ऐसी सहायता स्वीकार करे जिससे कि न केवल 
वह अपनी ही सहायता कर सके वरन्‌ उसे बाहर से किसी सहायता की आवश्य-. 
कता न रहे। इस सगठित व एकीकृत सहकारी कार्य पद्धति के उक्त कमेटी ने तीन 
मौलिक अग बताए है--- 
(क) विभिन्‍न स्तरो पर राज्य की साभेदारी, 
(ख) ऋण साख तथा श्रन्य आ्िक कार्यो यथा व्यापार व निर्माण से पूर्ण ताल- 
मेल और सहयोग । 
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(ग) पर्यात मात्रा से कार्य-कुशल, जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति मे रुचि 
रखने वाले तथा भली प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति । 
इस अध्याय मे हमारा सम्बन्ध केवल सुझाव स० २ से ही है । इसके सम्बन्ध 
में अधिक विश्लेषण करते हुए उनका यह सुकाव है कि किसान व सजदूर की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्माण, वस्तु क्रय-विन्नय, दुग्धोत्पादन, दुग्ध क्रय- 
विक्रय, पशुवश-वृद्धि तथा ग्रामोद्योगादि के कार्यो को सहकारिता द्वारा पूरा 
किया गया । 
उपरोक्त सक्षिसत विवरण से इतना तो प्रकट ही है कि केवल ऋणा पक्ष को 
ओर ध्यान देने वाली एकागी सहकारिता सफल नही हो सकती और न ही एक 
दूसरे श्रग से पृथक असम्बद्ध सकीर्णा सहकारिता ही सफल हो सकती है । परन्तु 
इससे भी सन्देह नही कि आज तक बहुह श्यीय सहकारिता का ध्येय भी वडा ही 
सकोर्ण रहा है। कद्गोल के दिनो वस्तु क्रय-विक्र्य कार्य को ही आमतौर पर 
बहुहँ श्यीय' कार्य कहा जाता रहा । हालाकि यह कार्य का एक पक्ष है। जब तक 
हम बहुहं इयीय कार्य का मूर्त-रूप हृदय में अ्रकित नही कर पाते, तव तक इस कार्य 
की सार्थकता अ्रथवा सफलता को, नही आका जा सकता। यदि हम बहुद्देब्यीय 
सहकारी समिति का विचार ही सकीर्ण करदे तो वह जब्दो के मूलार्थ के ही 
विपरीत हो जायगी । 
हकारिता एक पूर्णतया मानवीय कार्य-पद्धति है। इसमे न तो व्यक्ति 
पूर्णतया समाज में विलीन हो जाता है और न ही उसको इतना शक्तिशाली होने 
दिया जाता है कि समाज का शोषण कर सके । वह सव्वेदा अपनी शक्ति समाज 
की शक्ति मे ही समझने लगता है। इस प्रकार सहकारिता व्यक्ति की बहुमुखी 
आशिक व सामाजिक प्रवृत्तियो के समाजीकरण का प्रयास है। श्रत हमे पहले 
मोटे तौर पर यह निरचय' करना पड़ेगा कि हमारी समाज की इकाई 
क्या हो। हम आमतौर पर 'ग्राम' को इकाई कह देते है। परन्तु भारत 
मे ग्राम के शब्द से कोई एक-सी घारणा नहीं होती, क्योंकि एक या 
दो घरो से लेकर १०,००० की जनसंख्या तक हमे ग्राम मिलते है । ऐसी अवि- 
कसित तथा अनिश्चित धारणा से किसी भी आर्थिक कार्य का योजना-सम्पन्न 
ढंग से होनो कठिन है। अतः पहले हमे ग्रामीण जनता की इकाई का मान 
'नियत कर लेना चाहिए। यह मान ग्राम या ग्राम-समूह से न होकर जनसख्या 
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में होता चाहिए। जनसख्या का मान परिस्थितियों के अतुसार कम-ज्यादा हो 
सकता है । 

फिर इस प्रारभिक इकाई की वहुमुखी आर्थिक विकास की योजना बनाई 
जानी चाहिए। जिस प्रकार प्रवन्ध सम्बन्धी योजना पचायते बनाती है, उसी 
प्रकार आर्थिक योजना बनाने का उत्तरदायित्व उनपर होना चाहिए जिनका कि 
उसमे आर्थिक हित या स्वत्व भी हो । क्योंकि अपने व्यक्तिगत आथिक लाभालाभ 
की चिन्ता के बिना सब लोग कार्य में पूर्ण रुचि नही रखते । इसलिए हर ऐसी 
इकाई के लिए एक बहुदं बयीय सहकारी समिति संगठित हो जिसमे सभवत क्षेत्र 
के सव परिवार सदस्य हो। हिस्से का मुल्य यथावश्यकता १०) रु० से १००) तक 
हो सकता है। समिति के रजिस्टर हो जाने के पच्चात्‌ कार्यारभ करने से पूर्व 
समिति की प्रथम कार्यकारिणी समिति को चाहिए कि विभाग की मत्रणा से 
उक्त क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना पूर्ण सर्वेक्षण के बाद बनाये। सर्वेक्षण 
मे हर समिति को क्षेत्र के सभमवत निम्न आकड़े एकत्रित करने चाहिए -- 
१ क्षेत्र की जनसख्या, वाल, वृद्ध, स्त्री, उरुष के ब्योरे सहित , 
क्षेत्र की भूमि---वन, वजर, घासवाली, वारानी व चहरी ब्नादि के व्योरे 
सहित ; - 
३. क्षेत्र में कच्चा माल तथा मूल्यवान लकडी आदि जो पैदा होती हो , 
४. अन्नोत्यादत का व्योरा , 
४५ ग्रामोद्योगों का व्योरा, उनमे जो आदमी जीविकोयार्जन करते हो आदि केः 
व्योरे सहित , 
ग्रामीणों के ऋणो की सूची, ग्रयोजनों सहित , 


क्र । 


डर 


७ पशुःसख्या, व्योरे सहित , 
८ व्याज की दर 
६ जनता की आवशच्यकताए जो उनके जोवन के लिए अत्यावश्यक हो । 


सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध इन आकडो से ही योजना बनाने मे सहायता मिल 
सकेगी । कृषि मे क्या-क्या सुधार तथा उन्नति हो सकती है , कितनी जतना को 
कृषि के व्यवसाय से पूर्ण काम मिलता है , कितने व्यक्ति पूर्णतया उद्योगादि मे 
लगाने पडेंगे , ऋर के लिए कितना प्रवन्ध चाहिए , वस्तु क्रय-विक्न्य का कितना 
प्रबन्ध चाहिए , भण्डारो की कितनी आवच्यकता है , इस समस्त कार्य के लिए 
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कितनी धन-राशि चाहिए, उसका प्रवन्ध किस प्रकार होगा--आदि प्रश्न है 
जिनको समक्ष रखकर ही एक एकीकृत तथा श्ुखल[-बद्ध योजना बनाई जा 
सकती है । यह कार्य ही परमावश्यक है और इसी कार्य से सहकारी कर्मचारी- 
वर्ग की योग्यता का अनुमान हो सकता है। जब यह योजना बन जाय तो कार्य- 
कारिणी अथवा प्रवन्धक समिति को विभिन्‍त समितियों मे विभक्त हो जाना 
चाहिए, यथा--प्रशासन-समिति, ऋण॒-समिति, उद्योग-समिति, व्यापार-समिति, 
आ्रादि-आदि । प्रत्येक समिति को अपने-अपने कार्य को योजनानुसार अ्रग्सर करना 
चाहिए और विभाग के कमंचारियो को भी सहकारिता के इस सामूहिक रूप 
को विकसित तथा पुष्ट करने मे पूरा अ्रयत्वत करना चाहिए । इस प्रकार की 
बहुदईं बयीय सहकारी समिति जब मूल मे होगी तभी सहकारिता एक समूचे, समग्र 
तथा एकीकृत रूप मे विकसित होगी । इस प्रकार की वहुद ग्यीय सहकारी समिति 
के विभिन्‍न अ्रगो का सगठन तथा आयोजन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि 
विभिन्‍न अध्यायो मे उनके सम्बन्ध मे लिखा जा चुका है। यदि लगभग ५००० 
जनसख्या के लिए इस प्रकार की बहुद बयीय सहकारी समिति बनाई जाय तो 
उसके आय-व्यय का अनुमान निम्नरूपेणा किया जा सकता है-- 
ख्राय 

१, आयात, निर्यात, अर्धे थोक व्यापार पर ६२५% दर से लगभग 

१ लाख के व्यापार का मुनाफा, यहा एक व्यक्ति का एक वर्ष का 


ऊंयापार २०) रु० आका गया है-- ६२०० | 

२ नकद आय पैदा करने वाली फैसलो के व्यापार तथा उद्योग-धधो 
की बिक्री द्वारा आय-- ६०००) 

३ १०,०००) रु० के लगभग हर वक्त रहने वाले ऋण का ब्याज दर 
६५% प्रति वर्ष--- ६००), 
४ फल, दूध, घी तथा उद्योग विभाग की आय--- १०००) 
कुल योग रु० १३, ८००) 

व्यय 

? मत्री २००) रु० वेतन पर २४००) 
२ क्लके ८०) रु० वेतन पर ६६०) 


स्टोरकीपर (भडारी) ६०) वेतन पर * ४२०) 


श्३२ आधुनिक सहकारिता 


४ विक्रेता ६०) रु० वेतन पर ७२०) 
५ दो चपरासी ४०) रु० वेतन पर ६६०) 
६. सामान स्टेशनरी आदि २०००) 
७ १०% के दर लाभाश २०००) 
८ २०,०००) २० की सीमा से सुरक्षित कोप १०००) 
६ सहायता कोष १०००) 


कुल योग रु० ११, ७६०) 
यह अनुमान कोई ऐसा नहीं जो अ्रतिशयोक्ति-पूर्णो हो । परन्तु यह सब 
काम करने के लिए हिस्से बेचकर यदि पर्याप्तधन जमा न हो सके तो सरकार 
को हिस्सो मे कुछ समय के लिए रुपया लगाना चाहिए। परन्तु सरकार द्वारा 
लगाया जाने वाला भाग-घन' या तो रिजवें बैक द्वारा या सहकारी अ्धिकोषो 
के द्वारा आवे । क्योकि सीधे सरकार द्वारा आने पर तथा प्रवन्ध विभागों 
अथवा सहकारी विभाग के कर्मचारी सरकार के प्रतिनिधि प्रबन्धक समितियों 
में होने से, लोकतन्त्रीय विचारों के अनुसार सहकारी भावना पनप नही सकती । 
सरकारी कर्मचारी अश्रपना श्रधिकार तो बहुत समभते है परन्तु सहकारी भावना 
को उन्होंने समझा नही होता । इसका फल होता है कि सरकारी सहायता का 
प्रथमावस्था मे दृरुपयोग और दूसरी मे वह सरकारी कमंचारी स्वय तो 
छूट जाते है और शेष व्यक्तियो को गवन आदि के भभटो में फसा देते है। 
यदि सहकारी श्रधिकोष भाग ले तो ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती । जब भाग 
अधिकोषो के द्वारा होगे तो धन को वापसी की जिम्मेदारी उनपर होगी जो 
समितियों की श्रपेक्षा यह उत्तरदायित्व अश्रच्छी तरह: निभा सकेगे। यदि 
किसी कारण-वश यह ठीक न समभा जाय तो यह हिस्से स्थानीय पचायत द्वारा 
आने चाहिए। सरकार पचायत को ऋण दे और पचायत का हिस्सा सहकारी 
समिति मे हो । इस तरह करने से प्रारम्भ से ही सारे ग्राम की सहकारी समिति 
मे उत्त रदायित्व-पूर्ण अभिरुचि हो जायगी । यह ऐसी चीज है कि इसके बिना 
सहकारिता पनप ही नही सकती । 
इसमे सनन्‍्देह नहीं कि यदि इस प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समिति ने 
काम करना हो तो चालू धन एक लाख के लगभग चाहिए । यदि १००) रु० का 
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एक हिस्सा हो जिसका १०% पहले लिया जाय तो १००० परिवारों मे २००० 
हिस्से त्रिकना कंठिन नही होना चाहिए । इस प्रकार समिति को २०,००० रु० 
प्राप्त होगा । कुल जिम्मेदारी २,००,००० रु० की होगी । अत अमानतो व ऋण 
द्वारा एक लाख रुपया व्यापार आदि हेतु जमा करना कठिन नही होगा। प्रारभ 
मे २०,००० रु० से जितनी कमी रह जायगी वह सरकार के पचायतो द्वारा 
आने वाले भागो से पूरी की जानी चाहिए । ज्यो-ज्यो हिस्से विकते जाय त्यों- 
त्यो सरकार का भाग लौठाया जा सकता है। और अन्त में पचायत का भी 
१००० रु० के लगभग रहना चाहिए। इस तरह कार्य के सम्पादन में भी 
कोई कठिनाई नहीं रहेगी, क्योकि काम के सगठन का ढग जंसा कि पूर्व के 
अध्यायो मे वखित है, पूर्णातया व्यावहारिक होगा । 


ड ५ 67 5 
सहकारिता ओर साप्ताजिक विकास 


सामाजिक विकास के सम्बन्ध भे इतिहासवेत्ताओ तथा लेखकों की विभिन्न 
धारणाए है। फ्रास के प्रसिद्ध लेखक रूसो का कहना है कि मानव स्वभाव से 
व्यक्ति ही है, और उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, भिन्न प्रकार की 
भूख को मिटाने तथा प्राणरक्षा के लिए सामाजिक क्षेत्र मे प्रवेश किया । उसने 
अपनी कुछेक स्वतत्रताशों का परित्याग करके उनके बदले दूसरे व्यक्तियों से 
सहायता प्राप्त की और इस प्रकार उसने सामाजिकता को, अ्रपनाया । उक्त 
लेखक ने अपनी पुस्तक का नाम भी 'सोजल काट्रेक्ट' भ्रर्थात्‌ सामाजिक सविदा 
रखा । 

दूसरे विचारको का कहता है कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी 
है और वह समाज के विना रह ही नही सकता । मानव की परिभाषा करते 
हुए उन्होने लिखा कि “मानव एक सामाजिक प्राणी है ।” 

भारत के प्राचीन धर्मज्ञो ने तो ससार की उत्पत्ति का कारण यज्ञ बताया | 


कप 
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यज्ञ कर्म का अर्थ है सब प्राणियों का बहुत भला। अर्थात्‌ ऐसे विचारको के 
अनुसार मानव का मूलभूत स्वभाव यज्ञ अर्थात्‌ सामाजिकता है । एक और पक्ष 
है जिसका कहना है कि मूलत मानवमात्र एक है, और उस मौलिक एकता से 
स्नेह की भावना का प्रादुर्भाव होता है, जिसमे दूसरे के लिए त्याग करने से 
व्यक्ति को सुख होता है। इसी स्नेह से सहकारय की भावना का उदय होता है। 

यह सब विचारशैलिया एक साझे सत्य की ओर अवश्य सकेत करती है कि 
मानव के लिए सामाजिकता आवश्यक भी है और वाछित भी । जहा हम एक 
तरफ आदमखोर' व्यक्तियो को देखते है, वहा दूसरी तरफ वह भी व्यक्ति है 
जो दूसरे के हित विना कुछ भी बदले में लिए या लेने की आशा रखे, अपना 
जीवन तक भी बलिदान करने में झ्रानन्द का अनुभव करते हे । अत अश रूप 
से दोनो पक्ष ही सत्य है । व्यक्ति समाज के हित के लिए अपनी परमाववध्यक 
ज़रूरतो को भुला नही सकता। उसे रोटी चाहिए, कपडा चाहिए, घर 
चाहिए। कामवासना की तृप्ति के लिए उसे एक साथी को दृढ़ना पडता है। 
परन्तु यदि यह कहा जाय कि केवल एक सविदा के अधीन उसने समाज को 
अपनाया है तो यह पूर्णातया ठीक नही, क्योकि मनुष्य काफी मात्रा में स्वभाव 
से ही सामाजिक प्राणी है । वह अ्रकेला नही रह सकता । उसकी एक मानसिक 
भूख की तुष्टि समाज से ही हो सकती है। प्रेम, सेवा, वात्सल्य आदि कई उसको 
मानसिक वृत्तिया है जो जाकर समाज मे ही विकसित हो पाती है, और जिनके 
विकसित हुए बिना उसको एक मानसिक अ्रवगुण्ठन, एक रुकावट, एक कमी 
अनुभव होती रहती है । अत प्रकट है कि मनुष्य प्रारभिक दशा मे स्वभाव से 
कुछ मात्रा तक स्वार्थपूर्ण व्यक्ति है और उसका समूचा विकास समाज मे ही 
हो पाता है अन्यथा नही । जिस प्राणी का पूर्ण विकास ही समाज में सम्भव 
हो, उसके लिए* समाज तथा उसका विकास कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, यह 
समभाने की आवश्यकता ही नही रहती । और इस समाज का सगठन तथा 
विकास किस प्रकार से होना चाहिए ? इस प्रइन का सीषा-सादा उत्तर यह है 
कि जिस समाज में मानव, मानव के रूप मे पुर्णारूप से विकसित हो सके, वही 
समाज सभ्य तथा सुसस्क्ृत सम का जाना चाहिए। 

मानव को यदि उपयुक्त परिस्थितिया न मिले तो उसका विकास विक्ृत 


> जाता है। जैसे समाज में आवश्यकता-पूति के लिए व्यापार-सगठन का 
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श्रादुर्भाव हुआ । व्यापारी काफी समय तक समाज की इस सेवा को सुचारू रूप से 
वारता रहा। समाज ने उसके ठीक ढग से विक्रसित होने के लिए वातावरण 
पैदा नही किया । एक तरफ उस पर सन्देह किया जाने लगा, दूसरी तरफ उसे 
रुपया ऐठने के लिए सुविधा मिलने लगी । फल यह हुआ कि व्यापारी गाइलाक' 
कहा जाने लगा । वह समाज का शोपक बन गया और सारे विव्ब में किसान 
तथा मजदूर को व्यापारी व साहुकार से बचाना एक समस्या वन गई । 

इसी प्रकार प्रारभ मे प्रजा को सुखी व सन्तुए रखने के लिए राजा बनाया 
गया, परन्तु समाज ने उस पर पर्याप्त नियत्रण नहीं रखा और वही राजा 
जार, पीटर, लुई १८, हलाकू खा, चगेजखा आदि-आदि के रूपो मे प्रकट हुआ । 

हमने रुपये को जन्म दिया अपने हित के लिए, परन्तु रुपया हमारा स्वामी 
वन गया। मानवता झुपये में ब्रिकने लगी । हमने मशीन बनाई अपनी सेवा के 
लिए, परन्तु वह भी हमारी स्वासमिनी बन गई ओर लगी ग्रामो का शोपण 
वारने । धर्म के उपदेश, काठून का भय व नियन्रग, शिक्षा इत्यादि सव उपाय 
ग्रसफल से हुए दीखते है । 

समाज बना, बटा, विकरित हुआ्मा, पनपा, परन्तु इसने कोई ऐसा स्थायी 
संगठन नहीं बनाया जिसमें मानवता को पूर्ण रूप से विकसित होने की सुविधा 
मिलती । रावर्ट ओवन, रूसो, मावर्स, थामस मूर इत्यादि सव एक ऐसे समाज 
के निर्माग के नुस्मे सोचते रहे । एतिहास ग्स बात छा साक्षी है कि सबके 
मुस्यों की अपेक्षा यदि कोई नुस्सा ज्यादा लम्बे फाल के लिया टिका है, और 
साव-साव ही जिसको धारणा व जिसका क्षेत्र विस्तृत होता गया है, तो वह है 
राबर्ट श्रोवन या बनाया हम्मा नुस्वा--सहझारिता । 

जिस सहणारिता हा वर्तमान युग में १०० वर्ष पहले छारखाने के शोपित 
मजदूरों वी सहायता के लिए जन्म हझ्चा पा, वह आज एक विश्वव्यपी ब्ादोलन 
यम चुगा ४। उसने झाज मानव-जीदन का कोए मी क्षेत्र अछता नहीं छोटा । 
सारा णिम घाज एस शादोजद डी योर झाद्या भरे नेगो से निहार रहा है । 


जया ् न ई: स्पा ता गा न प 
उसमाजयाद [साम्ययाद। ही नही बरन प्रमरोशा, उग्र ऊने साम्राम्यवादी 


0 क #नहं हज कर न श््ल आज क ऋऔ के तन गो बज क: ऋोक ही भष्ष्य कक ४-2 नरक “मन 
सा एजीयादीे दशा एा थी बंद सएगारिता में ही भटिष्य दियाई दे रहा है । 
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हक दया ३ आह / 2 रा भ्पृ है भला >न्‍कब्क- शो 3. «० ्> ् पट 
स्णा , “स्व बोर मानउनता इससे सीन धान झग है । और यही शरण 
७० अली, 0 2 


दिए दो मारप [एा कह सिचिप घरुभ ्लेपमों 
सपण्परिय रा मासय-समाए ४ खलिए परमोपरोंगी पद्दि बना देचे है । 
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आचार्य विनोवा ने तो सहकारिता को और भी परिमाजित तथा परिप्कृत 
करके सर्वोदिय का एकमात्र वाहन वना दिया है। आज सहकारिता का क्षेत्र अर्थ 
न रहकर मानव-जीवन हो रहा है। आज “कल्याणकारी राज्य स्थापित करने 
के घोष उठते हे । योजना का तुमुल नाद हो रहा है । हर कार्य मे जनता की 

इच्छा की पहचानने की चेप्टा की जा रही है । उधर आणविक तथा उदजन बमो 
के निर्माण से एक वीभत्स विनाश मानव-समाज की ओर घूर रहा है। पूजीपति 
तथा शक्ति-सम्पन्त देशों को इन विनाशकारी पथों से हटाना कोई सुगम कार्य 
नही दीखता । 

ऐसी स्थिति मे मानव का चित्त व्याकुल हो रहा हे । उसकी देवी प्रश्ृनत्तियो 
के विकसित होते मे इस प्रकार की आसुरी परिस्थवितिया विध्त डाल रही है। 
यदि हमने मानव के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तंयार करना है तो प्रेम 
ओर स्वेच्छा से हो सब काम करने की नीव डालनी होगी । 

"स्वेच्छया स्वीकृतो बन्धों निर्वधायोपकल्पत्ते,” वाली स्व्रतत्नता की स्थापन 
के लिए एक अनुशासनपूर्ण जीवन की परिपाटी डालनी होगी । योजना ऊपर से 
नीचे को जाने वाली न होकर ऊर्वंगासिनी वनानी होगी । इस प्रकार की परि- 
स्थितिया समाज मे तभी लाई जा सकती है जबकि हम सहकारिता द्वारा ही 
मौलिक इकाइयों का संगठन करे । जव प्रेम, स्वेच्छा तथा मानवता के नात्ते यह 
इकाइया बनकर तहसील, जिला तथा प्रान्तीय सघो मे मीनार की नाई बनती 
जायगी तभी एक ऐसा वातावरण ववेगा जिसमे मानवता और मानव का पूर्ण 
विकास हो पायगा । 

सामाजिक विकास के लिए प्रथमावश्यकता होती है सामाजिक संगठन 
की । एक सामाजिक सगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उसमे व्यक्ति 
का स्वेच्छा से आना जरूरी हे । किसी कानून अथवा हिसा की शक्ति के दवाव 
के अधीन बता सगठन' मानव की उन्नति नही कर सकता, क्योकि विवशता का 
वात्तावरण उसके विरुद्ध विद्रोह की सतप्त ज्वालाओ को जन्म देता है। अत 
व्यक्ति की अपनी इच्छा सामाजिक सगठन के लिए एक परमावश्यक आधार- 
शिला है। काजून द्वारा जवुरदस्ती ठूसी गई पचायते अथवा अन्य सग्ठन स्वेच्छा 
के परमावश्यक आधार विना प्रगति नही कर सकते और वे पशु हो जाते है । 
इससे स्पष्ट है कि ऐसा सामाजिक सगठन सहकारिता के आधार पर ही निर्मित 


सहकारिता और सामाजिक वह 





पसथा फल ््िा ध्य्य्ला जे 
[कर सामाजिक विकास को समव तथा उस्त् बना सकता हैं। 
इस पुस्तक में हमने सहकारिता के आविक उनव ने बाठह। हा क्शच 
5 + हि अपन लत 22 उजलजलि अवध ही है। हट का 
है । इसमे सन्देह नही कि आज के युग का अप व्रत ता हू जात है। 
की यह वात जोर्ड छूठ नहीं कि 











ण्ड ही आज अर्थ रह गया है । दाइविल 
7 केवत रोटी द्वारा ही नही जीता । इसन्‍ 
तपस्या भादि और कई अन्य धवद्दन 








वीवन शुष्क तथा प्राणहीन-सा हो जायगा  नत्वत् 7 _ डुख ता उठ हा 
--उदर वी, शरीर की और आता की धत हर कढन उदर का सृख का 
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प्राय विमुख से होकर उसे भूल छुक़े है पट 5 
जाने वाली दुर्गवयुक्त देहमात्र है। नतहयें ज्त्ती ऊंची भावनाएं हैं, बद्र 
पत्मा की भूष ही है। इस बात्ना की दब को सुन बनते बाली भावनाएं ही 
ध॥नव को मानव तथा एक विक्ासोचुओ रत कित्र उरी उताती है । इस आत्म- 


-े ते 232 4८ 2 ० ८ कल नम कि अल. ब्स्दा 
त्व का पहचान बिना केवल उदर तथा इन नी दा को मिदान बाला मानव 
॒ः 4५ ख्ें 3350 ट 20 5 कल 
किसी दित भी आदमखोर ठद सक्ता है वहन दपती सबनप्रति तथा काम- 
4९" शि /ा अर > - 
सना की तृप्ति के लिए हिस्ली मी दे सन्त ऋी दता कर मकता £। उस 
पाप के अ्रस्तित्व को जो नहाँ वहहानत द्वनक्र अमुमा दान बाल बहा 


ता है । यही श्रासुरी तथा दंदी 
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राज्यों के तत्र इस सामाजिक विकास के ही प्रदर्शन है । देवी सम्पत्ति को जब 
हम भूल जाते है, तमी सामाजिक पतन श्रारभ हो जाता है और -मानव-समाज 
को बहुधा हिसा के भयावह गड्ढे मे धकेल दिया जाता है। 

एक राष्ट्र का दूसरे से हेष, सन्देह तथा शोपण करने की इच्छा सब इसी 
कारण से होते है और यह इस वात का प्रमाण है कि हम देवी सम्पत्ति से 
विमुख हो चुके है । 

इस देवी सम्पत्ति के उत्थान तथा जागरण के लिए विभिन्न मतो का 
प्रादर्भाव हुआ । धर्म की प्रेरणा से मानव ने पर्यास मात्रा में तथा पर्याप्त काल 
तक दंवी सम्पत्ति को अपनाया | परन्तु धर्म उक्त सम्पत्ति का समाजीकरणु न 
कर पाया। यह व्यक्ति तक ही सीमित रहा। इसका फल यह हुआ कि आशिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक जगत इससे अछूता रह गया । शक्ति अर्थ तथा 
राजनीति मे थी । फल यह हुआ कि जब कभी राजनीति तथा अ्रर्थ में देवी- 
शक्ति-सम्पन्त व्यवितियों वी प्रधानता रही तब-तब समाज मे देवी सम्पदाओो 
को प्रोत्साहन मिलता रहा, और जब कभी यही शक्ति आसुरी शक्ति-सम्पन्न 
व्यक्तियो के हाथ चली गई तो प्रोत्साहन आसुरी सम्पदाओ्ो को मिलता रहा और 
मानव मानव के रक्‍त का प्यासा बनता गया। 

मानव-समाज झ्ाज भी आतकित हे। वह आणुविक तथा उद्जन बमो की-- 
भविष्य के गर्भ मे छिपी हुई--वर्षा से डर रहा है। निर्वल का सबल, निर्धन का 
घनिक तथा मूर्ख व श्रपठित का वुद्धिमान व पण्डित द्वारा आज भी शोषण 
जारी है। कडे कानूनों तथा करो के बोझ ने मानव को और अधिक निष्ठुर, 
चालाक तथा स्वार्थी बना दिया है। मानव-समाज व्याकुल तथा चचल हो उठा 
है । वह चाहता है कोई ऐसा साधन--जहा मानव मानव की तरह सुख, सतोष 
तथा शान्ति से रह सके , जहा उसकी देवी सम्पदाओ का विकास हो , जहा 
व्यक्ति-व्यक्ति का, जाति-जाति का, देश-देश का तथा धर्म-धर्म का इन्द्र न रह 
कर सारा विश्व एक समाज बन जाय और हमारा आपसी नाता हो मानवता । 
जब मानव-समाज इस ढग से विकसित होकर आयोजित होगा तभी मानव व्यक्ति 
के रूप मे अपनी दंवी सम्पदाओ्ो को विकसित कर सकेगा । 

प्रथम अध्याय मे जो सहकारिता की परिभाषा दी गईं है, उसके अनुशीलन 
से यह स्पष्ट ही है कि सहकारिता ही एक ऐसी पद्धति है जो सामाजिक, आर्थिक 
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तथा राजनीतिक क्षेत्रों मे भी देवी सम्पदाओ के प्रोत्साहन के यज्ञमय कार्य को 
चरितार्थ करती है। अत समाज का यथधोचित विकास तभी सम्भव है जबकि 
सहकारिता की पद्धति तथा विचार-प्रणाली को हर क्षेत्र मे श्रपनाया जाय । 
सहकारिता एक साधन व पथ है, जिसका लक्ष्य सर्वोदिय' है। अत. सहकारिता का 
प्रवेश सामाजिकता में परमावण्यक है। अभी तक हमने राजनीतिक कमफावात 
से डरकर सहकारिता के क्षेत्र को सकीर्ण रखा है। परच्तु जब तक यह सकीर्णता 
दी दीवारे गिरा नहीं दी जाती, तव तक न तो सहकारिता ही पनप सकती है 
ओर न सामाजिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। 

ग्राज के युग की यह माग है कि सहकारी पद्धति को ही हर सामाजिक 
कार्य मे सपनाया जाय'। अन्यथा हमारा सामाजिक विकास सभव नही होगा । 
जिस प्रकार ठीक ढग से सामाजिक विकास के बिना दंवी सम्पदाओं का व्यवित 
मे विकास नही हो पाता, उसी तरह सहकारी पद्धति को अपनाये दिन ढेवी- 
सम्पदा सम्पन्न समाज विकसित नही हो सकता । 

सामाजिक विकास स्वयमेव एक व्यापक विषय है। अश्रत इस छोटे से 
अध्याय' मे इसके सम्बन्ध में केवल सकेत माच ही किया जाना सम्भव हो 
सका है । 


दे ५ १ हे 
सहकारी-संगठन 


विश्व तथा भारत की सहकारिता के इतिहास से यह प्रत्यक्ष दीखता हे कि 
निर्वेलो ने आत्म-निर्भ रता, स्वावलम्बन तथा शोषण से सरक्षण के लिए सहकारिता 
के साधन' को खोज निकाला था। परन्तु सहकारिता का यह प्रयोग अभी तक 
बिखरा रहा और भिन्‍ल-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न रूप से विकसित हुआ । 
कतिपय देशो ने इन एकागी प्रयोगो को सगठित तथा एकीकृत करने का प्रयत्न 
किया है । भारत में सहकारी अ्रधिकोषण (बैंकिंग) का एकीकरण हुआ, परन्तु 


क्र 
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शेष प्रयोग बिखरे हुए ही रहे । रिजर्व बैक की ग्रामीण -साख-सवेक्षण समिति 
ने एकीकृत सहकारी सगठन को सहकारिता की सफलता का एकमात्र साधन 
बताया । परन्तु उस सगठन-सूत्र को व्यवहार में लाने की योजना में ऋण, 
व्यापार, कृषि आदि को एफीकृत करने के स्थान पर ड़न सब कार्यो को संगठित 
करने का ही प्रयास है। इसमे सन्देह नही कि कृषि, व्यापार, उद्योग, भण्डार तथा 
झ्रधिकोप के पारस्परिक सम्बन्ध की चावश्यकता को आककर उनको अ्च्यो- 
न्याश्वित तरीके से विकतित करने का कार्य क्रम वनाया गया है। ओर सहकारी 
समितियों तथा विभाग के कर्मचारी-समुदाय के प्रशिक्षण को भी विकसित करवे 
प्र काफी जोर दिया गया है । समय इतनी द्वत गति से चल रहा है कि योजना 
बनाने वाले विद्वान भी जब कार्यक्रम बनाते हे तो बह चाहते हें कि नए श्रान्दो- 
लन भी समय की गति के अनुपात से ग्रग्नसर हो । परन्तु किसी भी पेड को ऊपर 
से आरोपित करना सभव नही, उसे तो वीज द्वारा भूमि से परिस्फुटित होकर, 
मूल पक्का करके ऊपर उठने की पद्धति अ्राती है । भवन-निर्माण कला अभी तक 
तो बुनियाद से ऊपर को उसारते की है । और यदि ऊपर से कभी भवन-निर्माण 
किया जाने भी लगेगा, तो भी उसकी हृढता तो मूल पर ही निर्भर होगी । यदि 
सकान पर छुत न हो या छत टपकती हो, तो उसकी नीव भी कच्ची पड जाती 
है। अत स्पष्ट है कि भवन नीव पर आधारित होता हे और उस नीव तथा 
भवन को रक्षा उसकी छत द्वारा होती है। परन्तु हमारे राजनीतिक तथा 
सामाजिक आन्दोलन उठाने का काम अभी तक ऊपर से ही किया जाता है और 
यही कारण है कि बहुत्त अ्रच्छे तथा जनता के हितार्थ परिचालित श्रान्दोलन 
जड नही पकड़ पाते | सहकारी आन्दोलन की भी यही दशा है । इसमे सन्देह 
नहीं कि एक आधी शताव्दी से इसका प्रयोग हमारे देश मे चल रहा है श्रोर हर 
दशाब्दी में प्रयोग की सफलता का मूल्याकन किया जाता रहा है| हर मूल्याकत 
में परिणामस्वरूप निष्कर्ष आन्दोलन की असफलता ही निकलता रहा है। 

ग्राम्य-ऋण-सर्वेक्षण समिति के सुझाव भी आन्दोलन को ऊपर से तथा 
राज्य को सहायता से पुष्ठ करना चाहते है । और अपने इस प्रस्ताव की पुष्दी 
मे उन्होंने निम्न तक उपस्थित किया है -- 

“सहकारी आन्दोलन वित्त के हृष्टिकोश से हमेशा निर्बल रहा है । 
इसके आगे दो ही विकल्प हू कि या तो यह श्रनिश्चित काल तक निर्बल रहे 
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और अपनी सहायता स्वय न कर सके या इसको बाहर से इतनी आशथिक 

सहायता दी जाय' कि अन्ततोगत्वा वह केवल अपनी सहायता हीन कर 

सके, वरन्‌ उसे बाहर की किसी सहायता की भी आवश्यकता न रहे ।” 

यह सहायता यदि पर्याप्त, आन्दोलन को पुष्ट करने वाली तथा निहित- 
स्वार्थों के दबाव को सहन करने वाली होती है, तो यह सहकार से ही आनी 
चाहिए । ु 

जहा तक रोग के निदान का सम्बन्ध है, वह तो पूर्णातया ठीक है । परन्तु 
जो झाथिक सहायता सरकार से जिस ढग से मिलने वाती है, प्रौर उसके उप- 
लक्ष्य मे नियत्रणादि के अधिकार जो सरकार को सस्था मे मिलेगे, उनसे क्‍या 
आन्दोलन मूल से लोकतन्‍्त्री तथा सहकारिता के सिद्धान्तो पर विकसित होने 
को सहायता प्राप्त करेगा ? यह एक टेढा प्रइन है। क्योकि आन्दोलन की उपादेयता 
से तो किसी को इन्कार नही हो सकता परन्तु जिनके आश्रय से यह ग्रान्दोलन 
चलना है, उनकी योग्यता तथा क्षमता भी एक बडा ही महत्त्वशाली पक्ष है । 
दूसरा श्रइ्न' इस क्रम मे यह उठता है कि क्या सहकारिता की पद्धति किसी एक 
वर्ग या व्यक्ति को त्याज्य कह सकती है, या उसका ध्येय सबका सहयोग प्रासत 
करना है। स्वार्थवण् कोई व्यक्ति यदि ऐसे आन्दोलन से दूर रहे या उसझ 
विरोध करे तो और वात है, परन्तु 'सहयोग' जो साम्य-योग की मजिल तक 
पहुचाने वाला सफल अहिसात्मक, स्नेह-सम्पन्न केवल मात्र मार्ग है, मे किसी 
व्यक्ति, वर्ग, जाति आदि के लिए सम्मिलित होना वर्जित नही हो सकता । 


निहित स्वार्थो तथा शोषक वर्गो से सघर्ष करके अथवा कानून द्वारा उनकी 


शोषण-पद्धति पर रोक लगाकर किसान व मजदूर के भला करने की पद्धतिया 
विद्व मे बहुत-सी प्रचलित है। इनका हिसात्मक नरतंव हम रूस तथा ध्वसात्मक 
फल अन्य कई देशो से देख चुके है । इन पर अ्रधिक विचार न' करते हुए हम 
उदाहरणार्थ स्वतन्त्रता के उपरान्त भरूमि-समस्या को देखे तो एक ओर कानुन 
द्वारा प्रयत्त हुआ, दूसरी ओर तेलगाना में क्रान्तिकारी आन्दोलन चला। इन 
कार्यो से हेष तथा सधर्ष की ज्वाला भड़की । और एक वार तो भय हो गया 
कि कही देश हिसात्मक क्रान्ति की ज्वालाओं मे परिवेष्टित न हो जाय । उसी 
समय सतस भूमि पर अहिसात्मक विचार-पद्धति की अमृत वर्षा करने वाले सन्त 


विन्तोबा ने तैलगाना का रास्ता पकडा । और सहयोग की मौलिक भावनाओं : 
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से अभिप्रेरित होकर उन निहित स्वार्थों के समक्ष समस्या-पूर्ति का प्रश्न रखा 
जिनके विरुद्ध क्रान्ति का एक बवण्डर उठा था, और जो अपने उक्त स्वार्थों के 
बचाने की होड मे मानो जीवन की वाजी लगाकर उठ खडे हुए थे | हृदय परि- 
बर्तन हुआ । आन्तरिक सहयोग की भावना जागृत हो उठी । स्नेह से ओतप्रोत 
भूदान का यजमय कार्य गतिमान हो उठा। स्ाम्यवादी, जो हिंसात्मक क्रान्ति 
के अनुगामी थे हँसे, काग्रेसी जो कानून के अस्त्र को ही पूर्ण गक्ति सम्पन्न सम- 
भते थे, कुछ सदेहात्मऊ विवेचना करने नगे। परन्तु वही आन्दोलन श्राज सारे 
विश्व को एक नव-ज्योति दिखाने जा रहा है। वस्तुत किसी भी आन्दोलन को 
केवल उसकी सफलता से नहीं वरन्‌ उसकी सिद्धान्त-परायछता से आका 
जाता है । 

मानव स्वभाव से ही देवी-सम्पत्ति सम्पन्न प्राणी है। वह द्वेप तव करता 
है जब हम उसके भावों का आदर करने के स्थान पुर उनका तिरस्कार करते 
है । भूदान आन्दोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि निहित-स्वार्थों को भी अहिसा 
तथा स्नेह द्वारा जीता जा सकता है। उनके देवी स्वभाव को जाग्रत किया जा 
सकता है। और वही निहित स्वार्थ-सम्पन्न-व्यक्ति हृदय परिवर्तन होने पर 
उदार होकर स्वय समाज के हित में श्रपने अतिजय स्वार्थ का परित्याग कर देते 
है। कानून तो केवल ऐसे भावों के पुष्टिकरण का साधन मात्र हो सकता है, 
वह उनकी सहायता कर सकता है, ऐसे भावो को प्रोत्साहित कर सकता है परतु 
उसमे ऐसे भावों को जामृत करने की क्षमता नही होती । 

ऐसे भावों तथा विचारो की जाग्रति के लिए प्रेरणा तो ऊपर से मिल सकती 
है, परन्तु जब वह आन्दोलन का स्वरूप धारण करें तव उसका मूल तथा उसपर 
प्रभ्ुतां जनता की हृढ चट्टान में होनी ऋावश्यक होती है। अ्रत प्रेरणा, सहायता, 
तथा प्रोत्साहन तो सरकार से प्राप्त होता आवश्यक है । परन्तु यह सब ऐसे ढंग 
से होना चाहिए कि आन्दोलन का मूल जनता मे रहे तथा उसमे प्रभुता भी जनता 
की रहे । 

दूसरे इस अ्रहिसात्मक आन्दोलन का एक आवश्यक अग है स्वेच्छा । इसमे 
सदस्यों का सम्मिलन-सहयोग तथा इसमे वित्त का लगाना आदि कार्य स्वेच्छा से 
होने श्रावज्यक है | राज्य की आय करो द्वारा होती है । कर स्वेच्छा से नही दिए 
जाते | इन करो द्वारा प्रास धन जनता से स्वेच्छा द्वारा नही श्राता, अत इस 
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प्रकार की आय में एक अनुपयुक्त भाव का समावेश रहता है । 

पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है कि सरकार की आ्थिक सहायता 
प्रत्यक्ष रूप से न आकर अधिकोष द्वारा आय तो अधिक सुगम, लाभदायक तथा 
उपयोगी हो सकती है | परन्तु सबसे श्रेष्ठ तरीका तो विनोबा का सम्पत्ति-दान' 
है जिस ढग से समाज-हित के लिए धन का त्याग तथा निस्‍्वार्थ-भाव से उपयोग 
क्रिया जा सकता है१ और यदि ठीक ढग से समस्या का हल ढूढा जाय और 
जनता को समझाया जाय तो पर्याप्त मात्रा मे जनता से धन प्रास करने मे कोई 
कठिनाई नही होगी । 

ग्राम्य-साख-सर्वेक्षण समिति ने जिस एकीकृत प्रणाली का सुझाव दिया है 
वह वस्तुतः सगठित प्रणाली ही है, एकीकृत प्रणाली नहीं। व्यापार, भण्डार, 
कृषि, ऋण, उद्योग तथा श्रधिकोषण आदि के सम्बन्धो की विवेचना तथा उनकी 
स्थापना का तो प्रयत्न है परन्तु एकीकृत पद्धति मे तो उनका' सामजस्य' करना 
पडता हैं। और हर प्रकार की सहकारी समित्ति का मृल तो ग्राम को समिति है, 
जिसका वहुद्द श्यीय स्वरूप पिछले अध्याय मे दिया जा चुका है । उस स्वरूप में 
अ्रधिकोषण का वर्सान नही है । ग्राम्य-स्तर पर भी अधिकोषण का कार्य है जो 
ऋणणा के आदान-प्रदान से कुछ अधिक है । गावो मे अधिकोषण का विशेष कार्य 
हुण्डियो का श्रादानःप्रदाव होता है। चेको का काम तो ग्राम्य-स्तर पर कुछ 
उलभन वाला होगा। शने -शने विद्या-प्रसार तथा योग्यता-प्रास्ति पर यह कार्य 
भी हाथ में लिया जा सकता है । परच्तु हुण्डियो का जिला-स्तर तथा राज्य-स्तर 
के बैंक की योजना के अधीन हाथ मे लिया जाना आवश्यक है । इससे एक ओर 
तो अधिकोपरणा-कार्ये ग्राम्य-स्तर पर पहुच जायगा और दूसरी श्र उक्त स्तर 
पर व्यापार श्रादि के सब कार्यो में बडी सहायता प्राप्त होगी | यह हुण्डिया 
महत्तम ऋण-सीमा ढारा नियत्रित होगी। श्रर्थात्‌ कुल बैक द्वारा प्रदत्त ऋण 
तथा प्रासव्य हुण्डियो को राशि महत्तम ऋण सीमा से वढने न दी जायगी । 
इसके लिए एक खाता हर बहुद श्यीय सहकारी समिति का रखा जायगा। 
सहकारी सगठन की इस प्रकार की बहुदहे न्यीय सहकारी समिति मूल की इकाई 
होगी । यही वस्तुत सारे सहकारी संगठन की नींव होगी । इस नीव पर ही ऊपर 
का भवन खडा किया जायगा । 

मूल के स्तर की यह सहकारी समितियां भले ही वह ग्राम की हो अ्रथवा 
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नगर की, ऊपर ताल्लुका अथवा तहसील-स्तर मे सगठित की जायगी। साधारण- 
तया तो इनका क्षेत्रीय सगठन प्रवन्ध सम्बन्धी ऐसे क्षेत्रीय विभाजन के अनुसार 
ही होना चाहिए परन्तु यह कोई पक्का नियम नही हो सकता । क्योकि इस 
सगठन के लिए तो जनता की सुविधा पर प्रमुख विचार होगा । इस सुविधा के 
अनुसार ही उक्त क्षेत्रों को छोटा-वडा किया जा सकता है। यदि कार्य सुचारुतया 
सम्पादित होना हो तो लगभग १० प्रारभिक वहुहं ब्यीयः सहकारी समितियों का 
इस स्तर पर एक सघ होना चाहिए । यह सघ सदस्य' सहकारी समितियों के 
सब कार्यो को सगठित करेगा। जहा तक अधिकोषण का सम्बन्ध है इसके! दो 
विचार है । एक तो यह कि अधिकोषण का कार्य पृथक्‌ हो, परन्तु स्वतत्र रूप 
से हर तहसील या उक्त क्षेत्र में अधिकोष स्थापित करना अथवा जिला व राज्य 
के सहकारी भश्रविकोप की शाखा स्थापित करना इसलिए कठिन होगा कि वेतन 
आदि पर व्यय तो अधिक होगा और व्यवसाय पर्याप्त नही होगा । कुछ तहसीले 
ऐसी हो सकती है जहा व्यवसाय हो, परन्तु वह व्यवसाय वही होगा जहा नगर 
हो और उस कार्य के लिए नागरिक अ्रधिकोष हो सकते है। परन्तु इस स्तर पर 
यदि सघ का ही एक विभाग इस कार्य को सभाले तो उसके कई एक लाभ होगे। 
इस स्तर पर सघ के कार्यो का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हो सकता है। 

(१) प्रारभिक बहुद ब्यीय सहकारी समितियों को परचून बिक्री के लिए माल 

सग्रह करना तथा उन तक पहुचाना, 
(२) प्रारभिक बहुद्दे श्यीय सहकारी समितियों के उत्पादन के उस भाग का जो 
समिति क्षेत्र की आवश्यकताओं से अधिक हो, का सम्रह तथा विक्रय, 

(३) प्रारभिक समितियों के लिए वाछित मात्रा मे ऋण उपलब्ध करवाना, 

(४) प्रारभिक समितियों के उद्योग तथा क्ृषि सम्बन्धी आवश्यक उपकरणों 
का प्रवन्ध करना । चूकि आन्दोलन लोकत्तत्री होना चाहिए इसलिए 
प्रारभिक समितियों को मत्रणा तथा देख-रेख आदि का कार्य भी इन 
संघो के पास रहना चाहिए | अ्रत निम्न कार्य भी इन्ही के क्षेत्र मे रहेगा । 
प्रारभिक समितियों को मन्नणा 
प्रारभिक समितियों का हिसाव-किताव और उसकी जाच पडताल, 
ग) प्रारभिक समितियों का परीक्षण व निरीक्षण 
घ) प्रश्क्षिण का प्रबन्ध तथा सहकारी सम्मेलनों का आयोजन, 


७ 


बीस ्रीय-ओ अिनगज और ओ. 
| 
>जन्‍मन्‍भीी, 
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हु 


(ड) क्षेत्र के सहकारी कार्यो की योजना वनाना, 
(च) सहकारी कार्य तथा ज्ञान के विकास हेतु अनुसन्धान' क्षेत्र खोलना । 
इनमे सब कार्य झ्राय वाले नही है। कुछ ऐसे कार्य है जो वर्तमान दशा मे महत्व- 
पूर्ण हैं। यह कार्य जव ये समितिया अ्रथवा ऊपर के सघ करेगे तो उत्तको प्रारभिक 
दशा में सरकार से इसके लिए उपयुक्त आथिक सहायता मिलनी आवश्यक है । 
कुछ समय के पश्चात्‌ इन सघो के पास निधिया (फड) जमा हो जायगी । इसी 
काम के लिए सदस्य-समितियों से शुल्क भी प्राप्त होता जायगा । इस स्तर पर 
आय-व्यय का अनुमान केवल साकेतिक हो सकता है । तो भी इस ओर सकेत 
करना इसलिए आवश्यक है कि पाठक इस सुझाव की व्यावहारिकता पर विवेचना- 
पूर्ण विचार कर सके । 
। आय--वाषिक 
१, सघ के थोक आ्रायात व निर्यात व्यापार पर कमीशन द्वारा 
आय--- ३०,००० ) 
(यह अनुमान ४०,००० जनसख्या के लिए १० लाख लागत 
के वाषिक व्यापार पर ३ प्रतिशत के दर पर किया गया है।) 





२ उद्योग-धन्धों तथा अन्य उत्पादन के व्यापार द्वारा-- ३००० ) 

३ निरीक्षण, परीक्षण शुल्क लाभ के १०% पर १०००) 
को सीमा सहित ५०००) 

४ एक लाख रुपया जो समितियों के पास ऋण रहेगा पर 
ब्याज १९ प्रति वर्ष के दर १०००) 
कुल जोड ३६,० को 

व्यय---वाषिक 

३१ मन्त्री या सचिव २००) सासिक पर २४८०) 
२ हिसाव रखने वाला १५०) मासिक पर १८००) 
३ निरीक्षक १५०) की: १८००) 
'४ झकाउटेट १०० ) छा 2२०० ) 
५ अधिकोषाधिकारी २००) » » २४००) 
<. विक्रेता ८०) गा ९६०) 
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७ भण्डारी ८०) मासिक पर ६६०) 
८ ४ चपरासी ४०) कि १६२०) 
£ शेष मिश्चित व्यय ५०००) 

१० अनुसधान सम्मेलनादिं ५०००) 

११ प्रारम्भिक समितियों को लाभ के २०००) 

१२ सुरक्षित कोप ५०,०००) की सीमा सहित ॒ २५००) 

१३ सर्व-सहायता कोप २५००) 

१४ भवन-निर्माण कोष २५००) 

१५ जिला सुरक्षित कोप २०००) 

कुल जोड ३६,६४० ) 


जहा तक इस सघ के चालू धन का सवध है वह भाग-घन विक्रय, 
अमानतो, ऋण तथा सरकारी सहायता द्वारा सग्रहीत होगा । इसका अनुमान 





मोटे तौर पर यो हो सकता है ० 
१ सदस्य समितियों द्वारा भाग २५% भाग-धन के 
आधार पर ५०,०० ') 
२ अमानते ५०,०००) 
रे कण २००,०००) 
४ तहसील पचायतों द्वारा सरकार का भाग १०,०००) 
! कुल जोड ३१०,००० ) 


क्योकि सघ की महत्तम ऋण सीमा आमतौर पर सत्वाधीन पूजी का दस' 
ग्रुणा होती है अत दो-तीन लाख का ऋरण कोई अ्रधिक नही होगा और इस ऋण 
में से एक लाख तो ऋण मे लगा रहेगा और ढाई लाख से वर्ष मे दस लाख का 
व्यापार करना कठिन नहीं होना चाहिए । 

ज्िला-स्तर--इस स्तर पर अधिकोषण कार्य एकीकृत नही रह सकेगा । 
क्योकि यह कार्य इतना व्यापक तथा क्षेष कार्यो के लिए इतना आवश्यक है कि 
इसका कुशलतापूर्वक होना सारे आन्दोलन के लिए बहुत ही श्रावश्यक है । इस 
विपय पर पर्याप्त विचार सवन्धित अष्याय मे किया जा चुका है कि जिला-स्तर 
के सहकारी अधिकोष पृथक्‌ हो या वह राज्य सहकारी बैक की शाखाए मात्र 


है 
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हो। इनका इस स्तर पर जेप कार्यो के साथ इकट्ठा रखना अधिकोपगा कार्य 
की कुशलता के हित मे सहायक नही होगा । परन्तु इस स्तर पर भी अधिकोपरा 
को छोड अन्य सब कार्यो का एकीकरन्ग कई एक विचारों से उपयुक्त ही नहीं 
वरत्‌ ग्रावग्यक है। यह भी आवश्यक है कि जिला अधिकोप तथा जिला सहकारी 
संघ का पारस्परिक सबंध सजीव और हृढ रहे । इसके लिए सुभाव यह है कि 
जिला सहकारी सघ की प्रवन्धक समिति के दो सदस्य जिला सहकारी आऋविशोप 
वी प्रवन्धक समिति पर और अधिकोष की प्रवन्धक समिति के दो रादस्य 
सहकारी सफ की प्रवन्चधक समिति पर होने चाहिए ओर दोनो संस्थाओं की 
प्रवन्धक समितियों की एक सम्मिलित तेमासिक बेठक होनी चाहिए ताकि उनके 
कार्यो, योजनाओं तथा नीतियो में पूरा-पुरा ताल-मेल रहे । 
अ्रधिकोष के सवध में इस जगह केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि 
ज़िला सहकारी अधिकोप की सदस्यता केवल तहसील स्तर के सहकारी सधो 
तथा नागरिक अधिकोपो तक ही सीमित रहनी चाहिए। व्यक्तिगत सदस्य वे 
केवल नाम के लिए ही होने चाहिए, ताकि मध्यस्व-निर्णय का ताच वर्भचारियों 
श्रादि के विरुद्व प्राप्त हो ख्के। यदि एक जिला में दस तहसील सघ हो और 
इतने ही नागरिक अधिकोप हो तो जिला अधिकोप के २० सदस्य होगे। एक 
संघ यदि ५०००) के और एक नागरिक अधिकोप २५००) के भाग ले तो भाग- 
धन द्वारा जिला सहकारी अधिकोप को ७५,०००) प्राप्त होगा जो पर्याप्त होना 
चाहिए । सरकार भी जिला पचायत द्वारा २५००) के भाग ले सकती है खीर 
उक्त जिला पचायत के तीन प्रतिनिधि प्रवन्धक समिति पर लिए जा सकते # । 
साधारण अधिकोपण कार्य के साथ इस संघ को नागरिक अझधिकोपों सथा 
तहसील सधो के बैकिय कार्य का निरीक्षण भी करना होगा। यदि यह बेड वर्ष 
में बीस साप रपये का लेन-देन करे »ीर उसे उस पर १९८, प्रति वर्ष थी 
ही तो २०,०००) का लाभ होगा। भूमि उन्‍्णक अधिकोपर्ग लाये नी ए 
साध सवस्ध रहना ठीक होगा। हे वल झाज इससी आप से क्री अधिएोप छा 
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का मन्दिर तो घरीर ही है। इसका भी अपने स्थान पर वडा ही महत्व है | 
दूसरा जिला-स्तर पर जो सहकारी सघ होगा वही आन्दोलन का इस स्थान पर 
जरीर होगा। जिला सहकारी विकास सघ का निर्माण जिला के अन्तर्गत तहसील 
अ्रथवा ताललुका सहकारी सघो द्वारा होगा । जिलो के आकार का कोई निर्वारित 
स्वत्प नही है । इनके आकार बडे भिन्‍न ह६।ते हैं । एक-एक ज़िला के ताल्लुके 
या तहसीलों की सस्या एक सी नही है। हो सकता है कि कभी समय आवे जब 
कि इन आकारो को किसी निश्चित धारणा की वजह से पुन सगठित किया 
जाय परन्तु यह इस पुस्तक का विषय नहीं। श्रत अनुमान के लिए दस 
तहसीलो अथ्वा दस तहसील-सगटनों के सगठन का ही एक ज़िला सगठन रखा 
गया है । जिला सहकारी विकास सघ के लिए हर तहसील सघ अपने भाग का 
२०% भाग रूप यदि दे तो दस तहसील सघो से एक लाख तक का भाग-धन 
एकत्रित होना कठिन नहीं होगा । यह मात्रा तहसील सघो की सख्या पर निर्भर 
होगी । चालू पूजी के लिए इनका यही एक साधन होगा । 
कुछ भाग जिला सहकारी अधिकोप भी लेगा परन्तु वेसे ही जिला अधिकोप 
में यह संघ भाग लेगा | अत महत्तम ऋण-सीमा के निर्णय के लिए तो उसका 
लाभ हो जाएगा परन्तु वह रुपया सब को अपने कार्य-हेतु उपलब्ध न होंगा। 
१ लाख के भाग-धन पर सघ की महत्तम ऋण-सीमा १० लाख तक हो सकेगी । 
इस सघ के साधाररखुतया निम्न कार्य होगे -- 
(१) तहसील व ताल्‍लुका सघो का निरीक्षण एतदर्थ लाभ का ५% शुल्क 
लेना । र्‌ 
(२) सदस्य सघो को परिग्हन की सहायता पहुचाना--अ्र्थात्‌ ट्रक झादि का 
प्रबन्ध । ह 
(२) सव्स्य-सघो की आवश्यक्ताओ के अनुसार उन्हें माल पहुचाना और इस 
सेवा के लिए १%, कमीणजन लेना । 
(४) हर प्रकार की सहकारिता के लिए पर्याप्त विशिष्ट मत्रणा तथा सहायता 
देना । इसके लिए सघ की विशिष्ट समितिया बनाना । 
(५) सहकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का प्रवन्ध करना । 
उपरोक्त १ व ३ स्रोत से पर्याप्त आय हो सकती है । यदि सघो के व्यापार 
का ५०% भी जिसका सध द्वारा हो तो ५० हजार आय थोक व्यापार द्वारा हो 
॥ 
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सकती हे और १० हजार की आय स्रोत (१) से हो सकती हैं। फिर परिवहन 
विभाग द्वारा भी काफी थ्राय होगी । इतनी आय से सुचारु रूप से काम चलाना 
कठिन नहीं हो सकता । 

राज्य-स्तर--इस स्तर पर एक राज्य-स्रहकारी विकास सब होगा और एक 
राज्य सहकारी अधिकोप । राज्य-सहकारी अधिकोप की सदस्यता जिला सह- 
कारी अ्रधिकोषों तक ही सीमित होगी और सहकारी विकास सब की जिला 
सहकारी विकास सथो तक । इस स्तर पर कार्यो का विजेष ब्योरा देने की 
श्रावर्यकता नही क्योंकि इस विपय पर पहले के श्रध्यायो मे विचार किया गया 
है । रजकीय सहायता इस स्तर-प्रधिकोय को रिजर्व वेक द्वारा और विकात्त 
सघ को सहकारी अधिकोप द्वारा आ्रानी चाहिए। सदस्य सघो की आवश्यकताओं 
का माल प्राप्त करवाने की इस स्तर पर ५% से अधिक कमीशन नहीं होनी 
चाहिए । राज्य के सहकारी अधिकोप तथा सहकारी विकास संघ को आपस में 
भाग लेने चाहिए ताफि एक दूसरे झी प्रवन्धक समिति पर एक इूसरे के प्रति- 
निधि हो और ताब-मेय बना रहे | सहकारी-वीति निर्धारण के लिए एक सह- 
कारी समिति का निर्माण होना चाहिए जिस पर राज्य सहकारी अ्रधिकरोष, 
राज्य-सहकारी विकास-सघ के प्रतिनिधि, सहकारी विभाग का उच्चाधिकारी 
तथा सहकारिता से सम्बंधित गत्री सदस्य हो । यह केवल परामर्गदातू समिति 
होगी । 

इस प्रकार ग्राम से राज्य तक एक सुसम्बद्ध सगठन बदन जायगरा। इससे 
प्राये सारे देश के लिए किसी सगठन दी श्रावश्यकता नही दीखती । हा, देण की 
सहकारी नीति के निर्धाररा के लिए एक अखिल देशीय परामर्णदातू समिति वा 
निर्माण राज्य की परामर्णदातृ समितियों द्वारा केद्र के सहकारी नत्री के अधीन' 
हो सफृता हे । उनका सम्बन्ध इपी प्रकार की अन्य देशीय समितियों से स्वाधित 
किया जा सकता हे । 

सहकारी सगठत को अब उचित महत्व दें 
का मानव आज एक ऐसे संगठन के लिए तद्प 
के विभिन्न विचारो के बवण्छर, हटतालों के युन, आगाविक युद्धों वी शाग सादर 
में विग्व आज इस सोज में हू कि देस-देय, वर्ग-हर्ग तर व्यन्िलव्याना हे दर 
स्पान एप्यों तथा हे प्‌ दी खाई को पटटर मानव दे मानचला छा पाठ परद्ाना 


न 
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जाय और यह सब सहकारिता के सगठन द्वारा ही सभव हो सकता हे । परन्तु 
सहयोग अ्रथवा सहकारिता जिस छिन्न-भिन्न अवस्था में है, उसी भे रहने दी 
जाएगी तो यह अपने ध्येय को प्राप्त नही कर सकेगी । 


3 १२ : 
सहकारी-विभाग 


सहकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव विवश जनता मे हुआ । कई देशो में तो 
इसके प्रवर्तको को वडी यातवाए सहन करनी पडी। राबर्ट ओवन का इतिहास, 
अमरीका की कथाएं, जारशाही रूस की कई घटनाए इस तथ्य की पोषक हैं। 
शासको तथा राज्यो ने तो इसे तब अपनाया जब शासको की तानागाही, सामत- 
शाही, पूजीवाद तथा किसान-मजदूर-शोषक नीति के विरुद्ध हिसापूर्ण क्रान्ति 
का भय उत्पन्न हो गया। इस भय के प्रभावाधीन तब शासकवर्ग ने सहयोग 
की कतिपय पद्धतियों को अपनाया । यह सव क्रान्ति को कुछ काल तक टालने 
के लिए किया गया । ऐसे विचारों के अधीन अपनाई गई सहकारिता वास्तविक 
सहयोग की सौलिक भावनाओं से कही दूर थी । इसलिए कि कही स्वतन्त्रता के 
वातावरण में सहकारिता सहयोग की भावनाओं को विकसित करके समाज को 
साम्ययोग की ओर ले जाकर कही शासन-निरपेक्ष समाज के ध्येय को निकट 
लाकर शासकवर्य की सत्ता को शिथिल न कर दे । गासकवर्ग ने पृ जीवादियो, 
सामन्‍्तो तथा शोपकवर्गो से साजिय करके सहकारिता को कानून के ऐसे बधनों 
में जकड दिया कि उसका विकास कुषण्ठित हो गया । 

भारभ से ही सहकारिता के प्रचलन के सम्बन्ध में दो विचार-धाराए चल 
रही है। एक यह कि सहकारिता शासन के नियत्रण से मुक्त रहकर विकसित 
होनी चाहिए और दूसरी यह कि सहकारिता को शासन की सहायता तथा शासन 
का नियत्रर प्राप्त होना चाहिए, इसके बिना उसका विकास सभव नही । और 
जब तक राजकीय सहायता द्वारा इसे पुष्ट न किया जाय तब तक यह पन्प नही 
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सकती । वस्तुत यह दोनो विचार-धाराए न तो पूर्णतया ठीक हें भर, मिड ये 
पूरे तौर पर गलत। जब राज्य शासन सहकारिता-विरोधी नहीं वरव्‌ सह- 
कारिता-पोषक है तो ऐसे समय में सहकारिता को शासन से किसी प्रकार के 
असहयोग की आवश्यकता नहीं । दूसरी ओर इस मौलिक विचार को नही भ्ुलाया 
जा सकता कि सहकारिता प्रारभ से ही स्वावलम्बी होती है । और उसका परि- 
वर्धन होता है स्वावलम्बन के हारा ही। जब राज्य कल्याणकारी तथा लोक- 
तन्नी हो तो यह राज्य के अपने हित मे है कि सहकारिता का विकास हो। परतु 
यह भी सहकारिता के विकास के हित में है कि उसके मौलिक गुणो तथा उसके 
मौलिक स्वभाव से उसका विच्छेद न किया जाय, उसको दूर न ले जाया जाय। 
सहकारिता सहायता चाहती है, मत्रणा की उसे आवश्यकता है । धामिक प्रेरणा- 
सउपन्‍्न प्रचारकों की आवश्यकता है । उसे झ्राथिक तत्र मे धन की भी आाव- 
इयकता है परन्तु वह किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति-विशेष अ्रथवा वर्ग-विशेष 
का घन श्रथवा प्रशासनिक जक्ति के रूप मे नियत्रण को सहन नही कर सकती। 
अकुश उसकी विकास गति को कुण्ठित अथवा अवरुद्ध कर देता है। श्रत. कानून 
और सरकार के सहकारी प्रगति मे क्‍या कर्तव्य हो सकते है, इसका निर्धारण 
उपरोक्त विचारधारा के अनुसार ही होना आवश्यक है । हम सहकारिता का 
उदय और विकास' मे देख चुके हैं कि भारत में भी कानून के विना जो सहकारी 
सस्थाओ का प्रादुर्भाव तथा विकास हुआ या उसे कानून ने कुण्ठित किया, जैसे 
पजाव के होशियारपुर जिले के पजौर ग्राम की सहकारी समिति के इतिहास से 
विदित होगा । यदि सरकारी सहायता, कानून तथा सरकारी नियत्रण सह- 
कारिता की प्रगति को कुण्ठित करे तो हमे विचार करना पडेगा कि इसका 
कारण क्या है ”? 
सहकारी आन्दोलन मे जब हम मानव तथा मानवता को महत्व देते है 
ओर धन को नही, वहा यदि हम शासन की जक्ति को महत्व देंगे तो आ्रान्दो- 
लगन की प्रगति अवश्य कुण्ठित होगी । क्योकि सहकारिता तो स्नेह के बीज से 
मानव-हृदय की भूमि में स्वार्थ-त्याग की खाद की सहायता से: उगती और 
पनपत्ती है। वहा धन तथा जक्ति को कोई स्थान नही । 
अत, सरकार को सहकारिता के विकास, प्रसार एव पोषण में बडी सोच- 
समझ के साथ काम करना होंगा। इसके कतेंव्यो का निश्चय करने मे भूल 


अर मकर 
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होने से समस्त आन्दोलन का वडा अनर्थ हो सकता है । ऐसा अ्नर्थ होते कई 
स्थानों पर देखा गया है। जहा तक सरकार द्वारा आ्थिक सहायता का प्रण्न 
है, उसके सम्बन्ध में पिछले श्रव्यायो मे विचार किया गया है । इस अध्याय मे 
सरकार के शक्ति सम्ठन्धी नियत्रण, जो कि आमतार पर सहकारी विभाग द्वारा 
होता है, पर ही विचार करना सगत होगा । 

भारत में सहकारी विभाग ही सहकारिता का मूल-ख्रोत समझा जाता है। 
प्रेरशा-शवित विभाग में ही निहित है और जहा कही जनता उक्त शक्ति को 
प्राप्त करने का प्रग्त्त करती हे वहा कानूनों की कडाई तथा विभाग का सत्ता 
के लिए मोह आकर अडचने डाल देता हे । इसमे सदेह नही कि शास़न ने गत 
५७ वर्षो मे साधारणतया और स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विशेष रूप से सहकारी 
आन्दोलन की वडी मूल्यवान आ्राथिक तथा चीतिपरक सहायता की हे। परन्तु 
इस सहायता के होत हुए भी यदि आन्दोलन आगे नही बढ पाया तो इसके क्या 
कारण है । इन्टी कारणो की खोज के लिए समय-समय पर समितिया बनती 
रही और इस पक्ष की ओर सव समितियों ने ध्यान दिया। इनकी सिफारिशों 
का सक्षित्त पुनविव रण समस्या के भली प्रकार समझने तथा सुलभाने के लिए 
लाभप्रद होगा । इसी समस्या के बारे में सत्‌ १६१४ मे 'मेल्केगन कमेटी ने 
लिखा था-- 

“रजिस्ट्रार के कर्मचारियों मे वृद्धि होनी चाहिए । कृषि तथा उद्योग 
से सम्बन्धित विभाग के कार्यक्रम को सहकारिता से सम्बद्ध करना चाहिए 
और इनका अध्यक्ष एक होना चाहिए। इसके लिए एक विकासाध्यक्ष 
रखना चाहिए, जिसके अधीन यह काम दिए जा सकते हे । अभी तक इस 
विभाग को कृषि तथा शिक्षा की तरह महत्व प्राप्त नही हो सकता । हमने 
यह भी विज्वास पाया कि इस आन्दोलन को सरकार की गारटी प्रात है । 
विभिन्न अविश्वासो को भ्रामक सिद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न नही किया 
जाता। सरकार को चाहिए कि सव अफस रो को यह स्पष्ट करे कि यह 
उनका करतंव्य हें कि कोई भ्रममुलक धारणा जनता में न रहने पाय ।” 
इसके परचातु सव्‌ १६४६ में सहकारी योजना समिति ने भी इस सम्बन्ध 

अपने सुझाव दिए जो सक्षेप मे इस प्रकार है --- 

“यदि सहकारी आन्दोलन का विकास इसलिए करना हे कि इससे 
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देश का अधिक विकास हो, जनता का जीवन-रतर ऊचा हो और उसकी 
आवश्यकताए पूरी हो तो सहकारी विभाग के कर्मचारी ठीक ढग के होने 
चवाहिए। इस कर्मचारियों का राधारण जनता से सम्पर्क होना चाहिए 
और विकास-विभाग से भी इनका पूरा तालमेल होना चाहिए। यह कर्म चारी- 
समुदाय इतना योग्य होता चाहिए कि इस निरन्तर बढते जाने वाले 
उत्तरदायित्व को वह सह्ष और योग्यता से सभ्ाल सके । कर्मचारियों 
तथा पदाधिकारिथों के श्रोहदे हर राज्य में जहा तक सम्भव हो, एक से 
ही होने चाहिए। 

“विभाग के नये सगठन में रजिस्ट्रार का महत्व बढने वाला है अश्रत 
उराफी नियुक्ति ऐेखभालकर होनी चाहिए । इस कार्य मे उसकी विजश्ञेष 
रूचि दोनी चाहिए । कार्यारम्भ करने के पूर्व उसे प्रशिक्षण मिलना चाहिए 
आ्लोर दो वर्ष तक डिप्टी-रजिस्ट्रार या उह-रजिस्ट्रार के पद पर काम 
करने का प्रवसर दिया जाना चाहिए। यह अधिकार इण्डियन सिविल 
सर्विस या प्रान्तीय सहकारी सविस का होना चाहिए । इस पद का महत्व 
भी बढा देना चाहिए और इसे उसी स्तर पर ते जाना चाहिए जिस पर 
पुलिस या पी० डब्ल्यू० डी० के विभाग होते है । पद की अवधि दस वर्ष 
तक होनी चाहिए। 

” “सहकारी विभाग के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण मिलना 
चाहिए । इनके पदो के ग्रेड आदि राजरव विभाग के कर्मचारियों के वरावर 
होने चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा तथा योग्यता वाले व्यवित इन पदों पर 
आने के लिए लालायित हो । 

सगठन तथा प्रचार-हेतु गेर-सहकारी तत्वों का उपयोग करना 
अधिक लाभदायक होता हे। निशुल्क प्रचारकों की सेवाग्रो के क्रम को 
प्रोत्साहित करना इसमे जरूरी है । 

“पर्यवेक्षण का कार्ये राज्य-सहका री-सघ द्वारा होना चाहिए ओर इसका 
खर्च निकालने के लिए राज्य को चाहिए कि उनको आशिक सहायता दे 
ताकि कार्य सुगमता से चले। सहकारी संघो को चाहिए कि अपने कार्ये 
का विकेन्द्रीकरण करके स्थानीय सहका री-सगठनो तथा सहकारी-समितियों 
हारा पर्यवेक्षण करवाएं । बैको द्वारा पर्यवेक्षण की प्रथा को प्रोत्साहन 
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नही दिया जा सकत। । 

“निरीक्षण का काये पूर्ववत्‌ विभाग द्वारा ही होते रहना चाहिए । 
यह कार्य गैर-सरकारी सस्थाओं को धीरे-धीरे ही सौपा जा सकता हे । 
लेखा-परीक्षण का कार्य भी विधान के अनुसार रजिस्ट्रार का ही कतेंव्य' 
रहना चाहिए। इस वार्य को गैर-सरकारी सस्याओ्रो को सौंपने का 
अधिकार भी रजिस्ट्रार को ही होना चाहिए, लेकिन परीक्षरा तथा 
पर्यवेक्षण का कार्य एक ही व्यक्ति के पास रहने देना ठीक नहीं । सहकारी 
समितियों का श्रेणी-विभाजन गजट मे प्रकाशित होना चाहिए। इसमे 
कोई सन्देह नही कि विकास के नये उत्त रदायित्व सहकारी ससस्‍्थाओ पर 
पडने से राज्य द्वारा पर्यवेक्षण कुछ काल तक स्वाभाविक ही होगा, परच्तु 
इसको धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए जिससे किसी समय यह पूर्णतया 
समाप्त हो जाय । 

“गैर-सरकारी सस्थाओ्री तथा विकास सम्बन्धी सस्थाग्रो तथा विभागों 
का भी सहकारी सस्थाओ के साथ पूर्ण तालमेल रहना चाहिए । 

“राज्य मे एक सहकारी समिति बननी चाहिए। इस सस्था को 
चाहिए कि सहकारिता द्वारा श्राथिक विकास करने की योजनाएं बनाये 
और उन्हे कार्य रूप मे परिणत करने के लिए उपाय करे। सहकारी 
विभाग का मन्‍्त्री इसका प्रधान बने और सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार 
सेक्रेटरी तथा सह-रजिस्ट्रार की श्रेरी का अफसर सहायक मन्‍्त्री। इसमे 
गैर-सरकारी सदस्यो की सरया अधिक होनी चाहिए । बैठक वर्ष भे दो 
वार हो । साथ ही इसकी एक प्रबन्धक-कमेटी भी होनी चाहिए, जिसका 
सारा खर्च सरकार दे । इस समिति के दो भाग होने चाहिए---एक समिति 
के सब कार्यो पर नियत्रण रखे,और दूसरा राज्य शासन को मनत्रणा दे | 

“अखिल भारत सहकारी कौसिल विभिन्न राज्यो को मन्नणा दे ताकि 
विभिन्‍न प्रकार को सहकारिता के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श होता रहे । 
इस कौसिल के खर्च के लिए प्रथम पाच वर्षो मे २० लाख रुपया सरकार 
द्वारा मिलना चाहिए ।” 
इस विपय की चर्चा करत हुए प्रथम पचवर्षीय योजना भे इस प्रकार 


लिखा हे *-- 
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“अन्तिम रूप मे सहकारी समितियों की सफलता उनके अपने कार्यों 
के, चाहे वे उत्पादन, वित्त, त्रय-विक्नय और वितरण या निर्माण के बारे 
में हो, सचालन की योग्यता तथा सदस्यो और समाज की तुष्टि पर 
निर्भर हे। | 

“प्राय सहकारी समितियों का सगठन तथा प्रवन्ध उन लोगो के द्वारा 
होता है जिनमें अनुभव तथा योग्यता की कमी होती है। कई एक सहकारी 
समितियों और देश मे इस आन्दोलन की असफलता का यही कारण है । 
अत सहकारी समितियों को चाहिए कि वे योग्य व्यक्तियो की भर्ती करे 
ओर मौजूदा कार्यकर्ताओं को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाये । 

“आमतौर पर सब राज्यों मे सहकारी विभाग है और भव तक इन 
बाग काम केवल निरीक्षण, पडताल और प्रमाणीकरण तक सीमित रहा 
है । परन्तु ्रव जबकि सहकारिता श्राथिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है, 
इसके लिए अधिकारियों को केवल आ्राडिटर और इस्पूकुटर ही नही वनना 
है बल्कि सहकारिता का महत्व भी जनता को समभाना है ।” 
सहकार्ति के विषय पर अन्तिम रिपोर्ट ग्राम्य-ऋण-सर्वेक्षण समिति की 

। इस प्रध्याय के विपय से सम्बन्धित इस समित्ति के प्रस्ताव इस प्रकार है --- 

१) सहकारी समितियों के कर्मचारी समुदाय तथा राजकीय सहकारी विभाग 
के कर्मचारी ढर्ग एक जैसे हो। 

२) राज्य सरकारों को चाहिए कि वह सहकारी कर्मचारीवर्ग को दो भागों से 
विभक्त करे--एक प्रशासनिक, दूसरे विशेषज्ञ । दोनो मे प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय श्लेणिया यवावत रखी जावे, यथा--अ्रर्थ-सवधी मामलो का मन्त्री, 
प्रचन्तक झादि । 

3) इन सच वर्गों के प्रशिक्षण का प्रवन्ध केन्द्रीय सहकारी समिति के अ्रघीन 

, होना चाहिए। 

४) सह्णारी विभाग का मुस्याधिकारी रसिस्ट्रान होता है। इस अधिकारी पर 
ही दिभाग जा प्रधान प्राधार होता है। सहकारी योजना समिति के अन- 

. सार प्रस्ताव निम्न है-- ४ 

| “रजिस्ट्रार रैवल विधेष योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति नही होना चाहिए, 
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परव्‌ बट स्वभाव से एस प्रकार के लोसलबत्ीय श्ान्दोलन को चताने की 
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क्षमता रखने वाला होना चाहिए। पद सभालने से पूर्व इसे पुर्ण प्रशिक्षण प्रात 
होना चाहिए और कम से कम दो वर्ष उसे डिप्टी अथवा सहायक रजिस्ट्रार 
के तौर पर काम करना चाहिए। प्रशिक्षण काल में इसे अन्य राज्यों तथा 
अन्य देशों का सहकारिता सबंधी अध्ययन करने का अवसर मिलना 
चाहिए नि 7 
“रजिस्ट्रार के बडे उत्तरदायित्वों को समक्ष रखते हुए जरूरी है कि 
इस अविकारी को पुलिस व पी० डब्ल्यू० डी० के विभागाध्यक्षो के समान 
“ दर्जा व सम्मान प्राप्त हो। इसकी पदार्वाव १० वर्ष से कम नहीं होनी 
चाहिए और उसे प्राप्तव्य' वेतन वृद्धि इसी पद पर मिल जानी चाहिए ।” 

(५) कृषि, कुटीर उद्योग तथा उद्योग आदि के कार्य सहकारिता से सवधित होने 
चाहिए और यदि यह सब विकास आयुक्त के अधीन सगठित हो तो रजि- 
स्ट्रार भी विकास-आयुक्त के अधीन हो जाना चाहिए। 

(६) पर्यवेक्षय-कार्य शिखरीय अधिकोप तथा केन्द्रीय अधिकोष के भ्धीत रहना 
चाहिए और जहा आन्दोलन विफसित हो चुका हो वहा एतदर्थ कर्मचारी- 
समुदाय भी शिखरीय सहकारी अधिकोप को ही रखना चाहिए । शेष 
राज्यों में यह्‌ कर्मचारीवर्ग राज्य रखे परन्तु यह कर्मचारी समितियों को 
उधार दे दिये जाने चाहिए । 

(७) हिसाब आडिट करना रजिस्ट्रार का वेधानिक कर्तव्य है। और उसे सब 
सहकारी समितियों के हिसाव वर्ष में एक बार आडिट करने पडते हैं। 
यह कार्य सरकार के श्रर्यात्‌ रजिस्ट्रार के अवीन ही रहना चाहिए । 

(८) शिखरीय तथा जिला सहकारी अधिकोषो को साथ-साथ आडिट का प्रबन्ध 
करना चाहिए । यह कार्य वर्ष के मध्य' मे होना चाहिए | यह पूरा ब्यौरे- 
वार होना आवश्यक नही परच्तु यह विभागीय आडिट से छ मास परचात्‌ 
होता चाहिए। 

(६) आडिट-पद्धति सारे देश भर मे एक जैसी होनी चाहिए और झादर्श होनी 
चाहिए। 
सरकार के सहकारी झ्रान्दोलन के सम्बन्ध का दूसरा श्रग सहकारी अधि- 

नियम है, परन्तु उस पर विचार सामूहिक तौर पर ही हो सकता है, क्योकि 

उसका सवध समूचे आन्दोलन से है । विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के उपरि- 


रे 
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लिखित सिहावलोकन से प्रकट है कि आन्दोलन' का सूल अभी जनता में जमा 

नही है और इस सारे आन्दोलन की आधार-शिला रजिस्ट्रार ही है। इसमे सदेह 

तही कि भारत ने कतिपय विव्व-प्रसिद्ध रजिस्ट्रार पैदा किये है यथा कैलवर्टे, 
स्ट्क्लैंड, डारलिग रायन आदि । परन्तु कुछ अ्रच्छे रजिस्ट्रार पैदा करने पर 
भी इतने बडे देश मे हम रजिस्ट्रारो की परपरा स्थापित नही कर सके । इसके 
कारणों की ओर समितियो ने ध्यान दिया है । परन्तु जब तक हम विभाग के 
कर्तव्यों का भली प्रकार निर्णय नहीं कर लेते तब तक ऐसी परपराओ्रो की स्था- 
पना सभव नहीं। सहकारिता के सिद्धान्तो तथा इसके इतिहास पर यदि हम 
भली प्रकार विचार करे तो रवयमेव इस निप्कर्प पर पहुचेगे कि यदि इस आश्रादोलन' 
को हढ चट्टान की तरह स्थापित करना है तो प्रचार व प्रेरणा द्वारा जनता-जनादंन 
के हृदयो में सहकारिता के पावन भावों को जाग्ृत करना होगा, उनका पोपण 
करना होगा । उनमे इस आन्दोलन के भ्रधीन परिचालित समितियों को चलाने 
की योग्यता लानी होगी और अन्ततोगत्वा उनमे ही सारे आन्दोलन को निरन्तर 
विकसित करने तथा नियन्त्रित रखने के लिए उपयुक्त यन्त्र को निर्मित करना 
पड़ेगा । 

अत सरकार के आगे दो ही रास्ते है कि--- 

(१) या तो वह आन्दोलन को स्वय इस होड के युग मे मथर गति से विक- 
सित होने दे और विभाग के कार्य व कतंव्य ऐसे ही रखे जेंसे कि साभे 
मिगमो में होते है अथवा--- 

(२) सेवा-भाव से झ्ोत-प्रोत प्रचारको का एक दल विभाग में हो, जो सहकारिता 
को जनता का आन्दोलन एक निश्चित योजना के अधीन बना दे । 
आ्राज जब हमारे देश ते सविधान के अधीन सहकारिता को अपना ब्येय 

बना लिया है, सरकार का कर्तव्य ऊपर लिखे अनुसार होना चाहिए। सहकारिता 

को विकसित करने के लिए अरब प्रतीक्षा नही की जा सकती । इस ध्येय की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा । सर्वप्रथम कार्य तो जनता के सहकारी 
भावों को जागृत करना है । यह कार्य भी जासन को ही करना पडेगा। यह बड़ा 
ही गम्भीर, मह॒त्वशाली तथा कठिन कार्य हे। परन्तु बडे जोक से कहना पडता 
है कि इस परमावश्यक्र यत्व की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इस 
कार्य के लिए झावधच्यक था। सबने यही सोचा कि कर्मचारियों को साधारण- 


झाधुनिक सहकारिता 


०-->+ ४ 
प्रशिक्षण देने से यह काम हो जायगा परन्तु इन परीक्षाओं के पास करने तथा 
डिग्रियों के सम्बन्ध में सच्‌ ३० में श्री पी० सी० राय ने ठीक ही कहा था “एक 


साधारण डिग्री अविद्या को छिपाने का चोला मात्र है।” और फिर इस कर्म- * 


चारीवर्ग पर एक रजिस्ट्रार होता है जिसके सम्बन्ध मे की गई सिफारिशों पर 

ग्राज तक कभी अमल नही किया गया। पूर्व इसके कि विभाग अथवा कर्मचारी- 

वर्ग के सम्बन्ध मे कुछ लिखा जाय, यह आ्रावश्यक है कि हम शासन के इस आन्दो- 
लन के प्रति कर्तव्यों को सूत्र-बद्ध कर ले--- 

(१) शासन का आन्दोलन से सवध मत्रणा तथा सहायतापरऊ होना चाहिए । 

(२) शासन को चाहिए कि विभाग के कर्मचारियों मे सहकारिता के प्रति 
पूर्ण निष्ठा उत्पन्न करे तथा उसकऊी प्रोत्साहित करे । 

(३) मत्रणा तथा सहायता करते समय शासन देखे कि वह मत्रणा इस लोक- 
ततन्नीय आन्दोलन को निर्बल तथा परावलम्बी बनाकर उसके स्वावलम्बी 
भावों को शिथिल न करे । 

(४) आन्दोलन का नियत्रण पुर्णातया लोकतत्रीय रहे । 

(५) समस्त आाथिक समितियों को सहकारी ढाचे पर आयोजित करने मे 
प्रोत्साहन दे । 

(६) सहकारिता मे दृन्द्ध और मुकाबिले को स्थान नही, वह लोकतत्रीय तरीको 
से नियन्रित आर्थिक पद्धति पर आश्रित होती है श्रत इस दिशा मे राज्य 
नीतियो, अधिनियमो व साहित्य द्वारा इस मूलाधार का प्रचार करता 
रहे । ह 

(७) वासना के समस्त विभागों व कर्मचारियो को सहकारिता-समर्थक बनाया 
जाय । 
यदि इन सात बातों पर सबका मतेक्य हो तो विभाग के कतेंव्यो तथा 

कार्यो का स्पष्टीकरण सुगम हो जायगा । आन्दोलन के साथ सरकार के सम्बन्धो 

तथा कर्मचारीवर्ग और आन्दोलन की आधारशिला रजिस्ट्रार ही है। रजिस्ट्रार 
का एक तो नामकररा भ्रम पैदा करने वाला है क्योकि उक्त अधिकारी आर्थिक 

।न१ थ मे केवल उनके पजीकरण का काम करता है, सहकारिता मे उससे कही 

अधिक काम करना पडता है । अत जब तक अधिकारी का यह नाम रहेगा 

सहकारी विभाग अपने वास्तविक कतंव्यो को कभी भी पहचान नहीं सकता । 


जन 
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श्रतः इस सम्बन्ध मे सुझाव यह है कि पजीकरण का काम तो रजिस्ट्रार करे 
और भाषा से उसका नाम भले ही पजीकार रहे परन्तु जो अधिकारी सारे 
आन्दोलन का अध्यक्ष हो उराका नाम “सहकारिता सचालक' अथवा “सहकारिता 
निर्देशक” अथवा “सहकारिता आयुक्त” रखा जाय । डवलपसेट कमिश्नर के 
अनुसार “कोआपरेटिव कमिब्नर” अर्थात्‌ “सहकारी आयुक्त” नाम भी रखा 
जा सकता है । ः 
ग्राडिट करना 
उक्त आयुक्त के अधीत एक अधिकारी पजीकार प्रर्थात्‌ रजिस्ट्रार होगा 
और दूसरा होगा चीफ आाडिटर । भारत मे आरडिट करना विभाग का ही कार्य 
रहा है । यह कार्य पर्याप्त काल तक विभाग के अधीन रखना पड़ेगा। इसमे 
सन्देह नही कि अ्रन्ततोगत्वा यह कतेंब्य सहकारी अधिकोप का होगा, परन्तु जब 
तक हमारा चैतिक उत्थान नहीं हो पाता ग्रौर हम निस्वार्थ तथा निष्पक्ष 
होकर न्याय करने की आदत नही वना लेते तब तक विभागीय आडिट आवश्यक 
ही रहेगा। परन्तु जिस प्रकार चार्टड अकाउण्टेण्टो को सरकारी मान्यता रहती 
है इसी प्रकार पूर्व अध्यायो से वर्णित विधि के अनुसार प्रारम्भिक सहकारी 
समितियों तथा प्राथमिक सघो का ग्राडिट तो बैक के अधीन रहेगा परल्तु 
आहडिटरो की नियुक्ति उक्त अधिकोप उस व्यक्तियों में से करेगा जो कि चीफ 
झडिटर द्वारा अनुमोदित हो। इन आडिटरो का साझा समुदाय हो और 
स्थानानतरणश का विधान रहे । इन आ्राडिटरों के लिए एक प्राचरण पद्धति उनाई 
जाय जिस पर अ्रमल न करने पर चीफ झ्ाडिटर का अनुमोदन वापस ले लिया 
जाय और अनुमोदित सूची से नाम हट जाने पर वह पहले स्वयमेव मुक्त हो 
जाय । जहा तक जिला सहकारी सधो, जिता अधिकोषो, राज्य सहकारी विकास 
सघो, तथा राज्य' सहकारी बैंको के आडिट का सम्बन्ध है वह मुख्य आडिटर के 
अवीन रहेगा। वाषिक पडताल तो चीफ गआाडिटर स्वेय अथवा अपने रटाफ द्वारा 
करे और छमाही श्राडिट समितियों भथवा रजिस्टर्ड आडिटरो द्वारा कराए । 
और दूसरी शैली यह है कि जाच-पडताल का काम शिक्षात्मक हो, भूयों तथा 
अपराधों में भेद को समक्ष रखकर कास किया जाय | घूलो को सुधारा जाय । 
भविष्य के लिए उनको मच्रणा दी जाय । उनकी लेखा रखने की विधि में यथा- 
समय तथा यथावश्यक मत्रणा तथा सहायता दी जाती रहे । जहां जान-वूक- 


| 


श्राधुतिक सहकारिता 

पक बजतात टली 
अर प्रपरशाध किया हो वही मामले को दण्डनीय समझा जाय । सहकारिता की 
भावना की पोषक पद्धति तो यही है। इस तरह आडिट का काम शासन तथा 


सस्थाओ द्वारा सगठित रूप से हो सकेगा । ' 
पजीकरण 
पजीकरण का केवल मात्र इतना काम है कि जो समितिया पजीकृृत हो 
वह निगम हो जाती है और निगम के वध अधिकार उसे प्रास हो जाते है । 
पजीकरण हेतु अप्विक कर्म चारीवर्ग की आवश्यकता नहीं। यह कार्य राज्य के 
लिए केन्द्रित ही होना चाहिए । कार्य विकेन्द्रित होने से पजीकरण की झावश्य- 
कताओं मे समानता नही रह सकती । पजीकार को नियमाधीन कुछ तालिकाए 
प्रात करनी चाहिए । विघटन की कार्रवाई भी इसी अ्रधिकारी के अश्रधीन रहनी 
चाहिए। पजीकार व उसके अधीनस्थ कर्मचारीवर्ग को सस्थाओ्रो के निरीक्षण 
के अधिकार केवल इसलिए होने चाहिए कि वह पजीकरण की ग्रावध्यकताओो 
की पूर्णाता अथवा अपूर्णाता को देख सके । इसलिए पजीकार के ख्रधीन निरीक्षक 
पर्थात्‌ इन्स्पेक्टर होने आवश्यक होगे । 
प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण सहकारी आन्दोलन के लिए वडा ही ग्रावश्यक भ्रग है । यह कार्य 
जिस साधारण ढग से श्राजकल किया जाता है उससे काम सफल होने 
वाला नहीं। इसके लिए एक बे विद्वान तथा सहकारी भावनाओं से झोतप्रोत 
अनुभवी व्यक्ति का होता आवश्यक है। इसके लिए सहकारी आयुक्त के अधीन 
एक सहकारी शिक्षा निर्देशंक होना चाहिए । साहित्य' निर्माण, प्रशिक्षण, सस्था 
सचालन, सहकारी-सम्मेलन, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी शिक्षण झादि कार्य इस 
अधिकारी के प्रधीन रहना चाहिए हु 
प्रशिक्षण सस्याए तो इस अधिकारी के अ्रधीन रहनी चाहिए परन्तु शेष 
प्रशिक्षण-कार्य विभाग के शेप अधिकारियों से एकीकृत रहना चाहिए । प्रशिक्षण 
“. “पद्धति गाधी विचारधारानुसार आश्रम शली से होनी चाहिए 
५. इस विभाग से सहकारी समितियों को कानूनी परामशे की बडी आवश्यकत 
/ ॥ है और यहा पर कानूनी मच्णा भी सहकारितापरक होनी आवश्यक 
' हैं। यह हर राज्य की योग्यता, आथिक-शक्ति तथा कार्य-भार पर निर्भर 
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होगा कि इस कार्य के किए कोई पृथक अधिकारी हो अथवा सहवारी शिक्षा 
निर्देकक्ष ही इस रप्य के लिए उत्तरदायी रहेगा। साधारखत्या सहकारा शिक्षा 





ही झदि दाटनी मव्रगण प्रदान करने का काय भा कर तो ठोक ही 


सामान्य संगठन 
विभाग के उपरोच्च अगो का वरान इसालए पृथक्‌-पृथक्‌ क्या गया है कि 
; इन्ड़ी वभाग का समूचा कार्य समका जाता 
रहा और जो आन्दोलन का वास्तविक और परम महत्वशालों अग है उसके 
नास और काय दोनो सवझूणे में अवहेगनदा की जाती रही है। यह है विभाग 
के प्रचारात्मक, सग्ठनात्मल त्था मच्रणात्मक कर्तव्य । यही कार्य है जो विभाग 
का सामान्य झंग रूम्पदित करेंगे । हम ऊपर देख चुके है कि अब तक भारत मे 
इस जनकल्यारकारी अआन्‍्दोलन दा केन्द्र-विन्दु रजिस्ट्रार रहा है। यर्थ यह हैं 
कि राज्य ली और से नियकत विभागाध्यक्ष पर हो वस्तुत' आदोलन का पस्तित्व 
निर्भर रहता है। यह कैसे नियुवत हो ” इसका नियत्रण कोन करे २ इसके लिए 
आवच्यक योग्यताए क्‍या हों ? नियुक्ति कितनी अवधि के लिए हो १ इसके 
अधिकार और कर्तव्य क्या हो ? आदि प्रश्न हैं जिन पर विचार होना सावश्यक 
तथा उपयुक्त ही हैं । 
सहवारी सगठन के अध्याय मे यह सुझाव दिया जा चुका है कि देशीय- 
स्तर पर एक सहकारी समिति होगी। सहकारी झायुक्‍त फो नियुक्ति से इस 
समिति से मंत्रणा लेनी जावश्यक होगी। यह तियुवित सयोजन-सेवा-पायोग 
हारा होनी उपयुक्त नहीं । यदि इस अधिकारी बी तियुक्तित ठीक ढग से हो तो 
सारा कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा । अत इस पद के लिए तिग्न बातो को 
ध्यान भे रखना उययुकत होगा--- 
(१) सहकारी-आयुवत का दर्जा राज्य के अच्छे विभागाध्यक्षों से किसी भी 
दशा में न्‍्यून न हो । 
(२) गामोद्योग का कार्य भी इसीके अधीन' रहे । 
(३) न्यूनतम शिक्षा अर्थशास्त्र की विशेषता सहित एम०ए० या एल०एलण्बी० 
ह्ो || 
(४) न्यूनतम आयु ४० वर्ष हो । 
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2 093 -क्त'से कम ५ वर्ष सहकारी विभाग या किसी सहकारी सस्था में काप 
किया हो । 
(६) सहकारिता पर कोई पुस्तक या खोजपूर्ण देख लिखा हो । 
(७) किसी सहकारी सस्था का सचालन किया हो । 

» उपरिलिखित योग्वता-सम्पन्त व्यक्ति को नियुक्ति १० वर्ष से कम भ्रवधि 
के लिए नही होनी चाहिए और राज्य को रवय भी उक्त अवधि के अन्दर उसे 
कही तबदील नही करना चाहिए । इस अधिकारी पर नियन्त्रण सहकारी समिति 
का होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति से आधी से अधिक 
कठिनाइया हल हो जायगी । 

ग्रामोद्योग का काम सभालने' के लिए सहकारी-आयुक्त के अधीन एक और 
निर्देशक रखा जायगा । उक्त आयुक्त के कर्तव्य तथा अधिकार काफी विस्तृत होगे। 
इसके प्रधीन जिन अधिका रियो के वर्णन किये गये है वह सत सहकारी आयुक्त के पूर्ण 
नियत्रशाधीन रहेगे। सामान्य कार्य के लिए आयुक्त का एक सहायक होना चाहिए 
जो योजना सम्बन्धी काम को देखे और शेप कार्य झ्रायुक्त के अधीन रहे । इस 
के अधीन हर जिले मे एक जिला सहकारी अधिकारी तथा उसके अधीन सहकारी 
प्रचारक रखे जाय । यह प्रधिकारी झ्राज के अ्सिस्‍्टैट रजिस्ट्रार तथा इसपेक्टर 
के स्थान पर होगे परन्तु इनके कतंव्य रचनात्मक तथा यथानाम प्रचारात्मक होगे। 
बुनयादी स्तर पर के कार्यकर्ता को आज सुपरवाइजर अथवा सब इसपेक्टर कहा 
जाता है। नई योजवा में उसे सहकारी सगठनकर्ता कहना ही उचित होगा । इस 
तरह आराडिट, पर्यवेक्षण, निरीक्ष ग, सगठन,प्रचार आदि सब कार्य आयुक्त के अवीन 
होते हुए भी एक अग का दूसरे पर रचनात्मक अकुण रहेगा और हर समिति 
तथा हर सहकारी कार्यकर्ता सामान्य विभाग को अपना सहायक सलाहकार तथा 
मित्र समकेगा । विभाग नौकरशाही की भावना से मुक्त होकर इस लोककल्यारा[- 
कारी आन्दोलन के सुरम्य भवन का निर्माता और पोषफ वन' जायगा । 
जहा तक सहकारी समितियों के कर्मचारी समुदाय का सम्त्रन्ध है उनका 
रामस्त नियत्रण राज्य की सहकारी समित्ति द्वारा बनाये गए नियमो के अधीन 
होना चाहिए और उन्हीं नियमाधीन उनका स्थानान्तरण होना चाहिए। श्रेयस्कर 
तो यह होगा कि जहा तक सभव हो यह नियम अखिल देशीय सहकारी समिति 
“द्वारा अनुमोदित हो ताकि शने -शने सारे देश के लिए समान सहकारी पद्धति का 


्् 
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विकास होता “चले । इस समिति का व्यय शासन' को वहन' करना चाहिए । 

विभाग तथा कर्मचारी समुदाय के वर्णन मे प्रशिक्षण के विषय पर कुछ 
कहे बिना यह अध्याय अधूरा ही रहेगा | प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे ग्रामीण-ऋण- 
सर्वेक्षण समिति ने जो प्रस्ताव किये है वह बडे ही उपयोगी तथा व्यावहारिक 
है। उन पर अब अमल भी होने लगा है । परन्तु उन प्रस्तावों मे यदि एक दो 
बातो का और समावेश कर लिया जाय तो वह और अधिक उपयोगी और 
व्यावहारिक हो सकते है। इसमे पहला तो यह है कि प्रशिक्षण हिन्दी भाषा तथा 
स्थानीय' भाषा मे हो । केवल अगरेजी मे प्रशिक्षण कार्यकर्तान्रो के लिए ग्रामो 
में उपयोगी सिद्ध नही हो सकता । दूसरा यह कि कायेकर्ता को परीक्ष। पास करने 
प्र ही प्रशिक्षित समझ लेना भूल होगी । श्रत हर कार्यकर्ता का प्रशिक्षण तब 
पूर्ण समझना चाहिए जब कि वह अपने पदानुसार तथा तत्सम्वन्धित सहकारी 
समिति मे एक वर्ष सफलतापूर्वक काम कर ले। तीसरा परमावश्यक श्रग है 
कार्यकर्ताओं की जीवन शैली । उन्होने ग्रामो मे ग्रामीणों के साथ काम करना 
होता है। जब तक उनका रहन, सहन, आचार, वर्ताव ग्रामीण जैसा तथा 
विकासोन्मुख न हो तब तक कार्यकर्ता सफल नहीं हो सकते । इस ध्येय की प्रासि 
को ओर भी पूर ध्यान प्रशिक्षण काल में ही देना होगा । सहकारी कार्यकर्ता जनता 
के ऐसे विश्वास-पात्र सेवक होने चाहिए जिनसे जनता हर मामले मे नि सकोच 
होकर सलाह ले सके । 

जब तक सहकारी विभाग को ऐसा नेतिक, रचनात्मक, लोकप्रिय तथा 
विश्वासोत्पादक रग नही दिया जायगा तव तक इस आन्दोलन का सफल होना 
संभव नही दीखता । 

अभी तक हमारी पूर्ण मान्यता सहकारिता मे नही दीखती अथवा सहकारिता 
के साथ-साथ पजीवादी सस्थाओ के प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीयकरण नीतियो का 
अवलम्वन नही हो सकता । यदि शासन ने सहकारिता को सफल वनाना है तो 
हर क्षेत्र मे सहकारी पद्धति को अपनाना पडेगा | विकास के बहुत से कार्य इस 
आन्दोलन के हवाले करने पडेगे | 

शर्न-शर्न आन्दोलन निधियों का विकास हर कारये के लिए करके स्वावलम्बी 
होता जायगा । गासन झरने -शने अपना योग शिथिल करता जायगा और अ्रन्तत. 
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न कमा 2 / 
प्रा ध्कक ४70 
है) 44] ही हा 


-ऊतन्दॉलिन पूर्णतया स्वावलम्बी ओर लोकतत्री होकर शासन-तत्र,को भी नई 
दिशाओ्रों को ओर प्रवाहित कर सकेगा । 


या श | के 
सहकारिता ओर पंचायत-राज 


यह तो प्रकट ही है कि सहकारिता मानव के पारस्परिक स्नेह में उत्पन्न 
होकर सिस्वार्थ पारस्परिक सहायता मे परिस्फुटित होती है। यह जनता की 
सुहृढ भित्ति से ऊपर उठती है । इसका जीवन' के हर क्षेत्र से अद्टट सम्बन्ध 
है। सदाचार इसका प्रारादायक अग है | इसके सरक्षण, परिवर्धव तथा पोपर 
के लिए एक अनुकूल राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरण की आवश्यकता 
होती है। जब तक शासन-तत्र अनुकूल न हो तब तक सहकारिता का पनपना तथा 
स्थायी होना असभव ही होता है। राजाशाही एकतत्रीय/ शासन, पूजीवादी, 
सामन्तशाही व नौकरशाही सरकारो का मूलोहं ब्य ही भिन्‍न होता है । इनसे 
सहकारिता का सरक्षण व पोषण एक ऐसी वात हे जिसकी आशा करना 
मृगतृष्णा ही है । लोकतत्नी शासन के सम्बन्ध मे भी दो विचारधाराए है । एक 
तो ऊपर की सरकार का वयस्क-मत द्वारा निर्माण होता हे और फिर वहा से 
शक्तियों का विकेन्द्रीकरणा किया जाता है। दूसरी विचार-पद्धति वह है जो 
प्रारम्भिक शासनिक इकाई के शासन का निर्माण जनता की सहमति से करके 
वहा , से आवश्यकतानुसार अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए शासन-तत्र का निर्माण 
करती है और एतदर्थ प्रारभिक इकाइया अ्रपनी सुविधा तथा साझे कार्यों के 
लिए अपनी शक्तियों का हस्तान्तरण करती है। ऊपर से सत्ता के विकेद्रीकरण 
3 धारणा मूलत गलत है । क्योकि लोकतत्री पद्धति की प्रचलित धारणा मे 
वध जिसमे पूर्ण श्रभ्ुता निहित होती है, को केवल मत प्रदान के समय' ही 
७। जाता है, फिर उनका कोई जागृत सम्पर्क जासन-तत्र से नहीं रहता। वह 
यवद। की देनिक समस्याओं से अपरिचित रहते है। ओर श्री डारलिंग महोदय 
के कथनानुसार “ऊठ की समस्या और अरब की और” दा।ली परिस्थिति-सी 
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हो जाती है। पचायत-राज की सरकारी पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जो 
सहकारिता की मौलिक धारणाओ्रो तथा भावनाओ्रों के पूर्शतया अनुकूल है । 
इसी प्रणाली के लक्षण को व्यक्त करते हुए एक स्थान पर महात्मा गाधी ने 
लिखा हे--- 

“ग्रसख्य ग्रामो को तेकर बने इस सगठन' में उत्तरोत्तर प्रवुद्धमान' 
और विकासोन्‍्मुख क्षेत्रों का समावेश रहेगा । व्यवित इसका केन्द्र होगा । 
यह व्यक्ति ग्राम के लिए सदा अपने को मिटा देने के लिए तेयार रहेगा । 
इसी तरह ग्राम, समूहों के लिए मर मिटने को तैयार रहेगे । व्यक्तियों 
की इकाई से बनी समष्टि एक सयुकत रूप मे परिशणत हो जायगी। उन 
व्यक्तियों मे निराणा पैदा नहीं होगी, वे अ्रत्याचारी नही होगे, वे सदा 

/ विवयी होगे, और सदा सागर की-सी व्यापक वृत्ति की महिमा के भागी 
रहेगे, क्योकि वे उसके एक अविभाज्य अश है ।” 

यह सगठन किस प्रकार का होगा, उसकी भी सूत्र रूप में महात्मा 

गाधी ने व्याख्या की है--- 
“भारत के सात लाख ग्राम है। हर ग्राम का सगठन उसके वासियों 
की इच्छा से होगा । इस प्रकार देश के लिए चालीस करोड के स्थान सात 
लाख मत होगे, श्रर्थात्‌ हर ग्राम का एक मत होगा । यह ग्राम ही चैनाव 
द्वारा अपना जिला जासन नियुक्त करेंगे । यह जिला गासन एक राष्ट्रपति 
चुनेंगे जो राष्ट्र का प्रधान होगा। 
पिछले अध्यायो मे वणित सहकारी सगठन के ढाचे के अध्ययन से यह 
स्पप्ट हो जायगा कि यह तत्र उपरिलिखित पचायती सगठन के अनुद्धूल है । 
जहा आथिक तथा सामाजिक क्षेत्रों मे सहयोग की मौलिक भावना को सहकारी 
तन्त्र विकसित करेगा, वहा प्रशासनिक न्याय तथा प्रबन्ध के क्षेत्रो मे पचायती 
तनन्‍त्र उसी योग को विकसित करेगा | एक तनन्‍्त्र दूसरे का पूर्णतया सहायक होगा । 

वस्तुत सहयोग की सामूहिक भावना के विकास के लिए यह दोनो श्रग 
अन्योन्याश्रित होते हुए प्ररमावश्यक है। एक अग का दूसरे के विना पतपना, 
विकसित होना तथा उन्नत होकर साम्ययोग की प्रमावस्था की शोर अग्रसर 
होना असभव है । । 


पचायती तथा सहकारी सगठन इस तरह ग्राम से तहसील, तहसील से जिला, 
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से प्रान्त तक साथ-साथ विकसित होते जायगे । प्रान्त श्रथवा राज्य-स्तर पर 
सहकारिता तथा पचायती सगठनो के कतंव्य काफी मात्रा में व्यक्त तथा भिन्‍त 
होगे । तो भी हर स्तर पर यह आवश्यक होगा कि दोनों संगठनों का आपसी 
ताल-मेल रहे । इसके लिए व्यावहारिक यह क्रम रहेगा कि हर स्तर की सहकारी 
सभा की प्रवन्धक समित्ति मे उसी स्तर की पचायत का श्रौर हर स्तर की पचायत 
में उसी स्तर की सहकारी समिति का प्रतिनिधि रहना चाहिए । राज्य तथा देश 
के मत्रिमण्डल में सहकारिता के महत्वपूर्ण पिषय के लिए मत्री होना चाहिए जो 
सहकारी सभा के प्रतिनिवियों मे से होना ग्रावश्यक है । 

यह साथ-साथ चलने वाले दोनो सगठनो का पृथक्‌ स्वरूप से श्रस्तित्व एक 
ग्रन्तरिम काल की अवस्था हे । जब सहकारिता तथा पचायती विचारधाराए 
विकसित तथा उन्नत हों जायगी और प्रभासन-कार्य सामाजिक, आ्राथिक तथा 
नैतिक कार्यो से भिन्न नही रहेगा तब यह दोनों संगठन एक हो जायगे । प्रशासन 
कार्य उस समय सहकारिता का ही एक अग हो जायगा । और जब समाज साम्या- 
बस्था को प्रास होगा तब ही सहकारिता तथा पचायत राज प्रणालियो का चरम 
लक्ष्य प्राप्त होगा | 

इन पच्ाायतो के तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का विवरण 
सम्बन्धित अधिनियम में रहेगा। निर्वाचन वहुमत द्वारा होगा, अ्रथवा सहमति 
द्वारा अथवा नामजद करने से । यह ब्यौरे की वाते हे परन्तु सहमति ही एक 
ऐसी पद्धति है जो सहकारिता के सिद्धान्तों पर पूरी उत्तरती है और जहा तक सभव 
है इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए 

सहकारिता और पवायत-राज को इसलिए एक दसरे के निकट लाना 
आवश्यक है कि जिससे शने -शर्ते ग्रामों का प्रवन्ध तथा श्रथे-सम्बन्धी ढाचा 
स्वावलम्वी होता जाय और शने -भने इस ढाचे का इतना एकीकरण हो जाय 
कि इनमें कोई भेद ही न रहे । ग्राम मानव समाज की एक ऐसी इकाई बन जाय॑ 
कि ऊपर का हर प्रकार का सगठन इन पर ही आधारित हो और, प्राचीन परि- 
वार का स्थान ग्राम ले ले और व्यक्रित तथा समाज की ऐसी समष्टि बने कि वह 
नदी की वाई निरन्तर विकसित तथा प्रवाहित होती हुई सागर की शान्ति, असी- 
मता तथा अपारता की ओर प्रवाहित होती रहे । 


की इज की. 
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किसी भी विषय को ले उसके सम्बन्ध से ज्ञान-जातकारी अपार और अ्गाधघध 
है। कोई भी यह दावा नही कर सकता कि उसे अमुक विषय का पूर्णो ज्ञान हो 
चुका। ज्यो-ज्यों अन्वेपण प्रौर खोज श्रागे बढ़ती है त्यो-त्यो उससे सम्बंधित 
ज्ञान को विभालता अधिक व्यक्त तया स्पष्ट होती जाती है। ठीक ऐसी ही 
दशा होती है जिस प्रकार कि अगाध समुद्र की वास्तविक स्थिति का पता ज्यो- 
ज्यों समुद्र भे प्रवेश करो अधिक लगता जाता है। 
इस अपार रूप के साथ-साथ अन्वेषण और खोज द्वारा एक और अनुभव 
होने लगता है, वह यह +ि हर विषय का ज्ञान अततोगत्वा हमे मानव और 
मानवता के निकट ले जाता है। यह आभास होने लगता हे कि समस्त विषयो 
का ज्ञान हमे एक अच्छा मानव बनने मे सहायता देता है और सब ज्ञानो का 
अन्तिम ध्येय एक ही है। यह प्रत्यक्ष दीखने लगता है और वह यह कि मानव 
को सुख और शान्ति की ओर अग्रसर किया जाय । 
बस यही'दशा सहकारिता सम्बन्धी ज्ञान की है । जव मै इस पुस्तक को 
समास कर रहा हू तो ऐसा मालूम होता है कि मात्तो मैने सहकारिता क॑ वास्तविक 
तथ्य को समझने का केवल एक प्रयासमात्र क्रिया है और इस प्रयास से सह- 
कारिता के ज्ञान के प्रवेश-द्वार तक पहुच पाया हु । यदि विषय का मनन जारी 
रहा तो इसके भावी ज्ञान का क्‍या स्वरूप टोगा यह भविष्य ही वतला सकेगा। 
मुझे यह लिखते किचित्‌ मात्र भी सबोच नटो कि सहकारिता भ्रथवा सहयोग 
की हमारी श्राज तक धारणा बडी सकीर्ण रही है, हालांकि यह स्वयं एक 
उदार भावना की प्रतीक है । इसका उदय उदारता में ही होता है । यह उदारता 
में ही पोषित तथा घिकसित होती है। परन्तु जब इसके क्षेत्र को वर्ग तथा 
कानून की वेडियो में जकड दिया जाता है, यह क्षुव्ध हो उठती है। पहले तो यह दव 
| जाती है परन्तु फिर विस्फोट होता है । मानवता विद्रोह करती है । एक क्रान्ति 
| आती है । कई बार हिसा को भी साथ लाती है। तब सन्रस्त मानव अपनी 
| मौलिक उदार वृत्ति को पुन' पाने के लिए तडप उठता है । पुत मानवीय सहयोग 
| डे हे 
॥। 
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आफ के ऐसे विप्लवकारी प्रयत्न में विवेक खो वेठता है । वह अपने कई एक 
भाइयों को ऐसी भावनाश्रों का झत्रु समककर उनके सहार मे व्यस्त हो जाता 
है । फ्रास तथा रूसी क्रान्तिया एक ऐसे ही विस्फोट का फल थी । 
सहकारिता का हनन तथा पतन उस समय होने वगता हैं, जब कि व्यक्ति 
सत्ता समह करने लगता है। स्त्रार्थ की भावना बढती जाती है । वह समाज की 
अस्ठु सत्ता का तिरस्कार करने लगता हे । वस इसी क्रम से स्तेह की पावन भावना 
से उत्पन्न सहयोग की भावना को हानि पहुचती हे । संसार से यह क्रम आदि- 
काल से चला आता है । यदि स्थायी तौर पर सहयोग नहीं पनप सका तो इसका 
कारण केवल यह रहा कि सहयोग तथा सहकारिता की कोई विभनिप्ट पद्धति 
नहीं खोजी गई | केवल एक क्रान्ति तथा प्रति-क्राति का क्रम चलता रहा। 
क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति के इस क्रम भे विचारधारा को विकसित तथा 
परिष्कृत क्या । यह श्रेय श्राज के युग को हे जब कि सहकार की भावना एक 
पद्धति के रूप मे विकसित हो रही है और मानव के लिए एक नया सन्देश दे 
रही है । राष्ट्रवाद समाजवाद, साम्यवाद, सामन्तवाद, पूजीवाद, श्यादि सब 
ऐसी पद्धत्तिया है जिनमें किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, कसी जाति अथवा किसी 
देश को कुछ न कुछ मय अथवा खटका बना रहता है। जहा हिसा का आश्रय 
किसी न किसी रूप में लेना ही पडता हे । परन्तु श्राज से सौ ज़्र्प पूर्व हिसा से 
आतकित तथा त्रसित समाज को सहकारिता ने ही ढाढ्स बधाई थी । तब से 
यह सदेश विश्व के कोने-कोने मे फैला । हर देश मे इसने अपना भिन्‍न-शिन्‍न 
स्वरूप विकसित करके मानव को शान्ति प्रौर सुख का एक नया सन्देश 
दिशा । समाज-शास्त्रियो तथा विद्वानो ने इस पर विचार किया, ग्रन्थ सर्वे और 
आज सहकारिता विश्व का सबसे अधिक व्यापक आन्दोलन हे । परन्तु भारतीय 
स्वतन्त्रता के बाद आवचाय॑ ब्विनोबा ने सहकारिता को एक ऐसा व्यक्त स्वरूप दे 
“” दिया जिसने आज राजनीति, अर्थ तथा समाज-शास्त्रियों को अपनी ओर 
का त कर लिया । “जीने दो और जियो” के विनोबा कृत सूत्र मे सहकारिता 
ग घूल भाव निहित है। भूदान, सम्पत्ति-दान, श्रमदान, बुद्धि-दान, ब्राम-दान 
।६ सव सहकारिता के स्तभ हैं और इनके द्वारा ही सहकारिता का वास्तविक 
<५ विकसित होगा। 
रु 


